रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


-:-. 


MYE 


SALEM 


antan 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 28 , 2018 / चैत्र 7 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY , MARCH 28 , 2018 /CHAITRA 7 , 1940 


सं. 199] 
No. 199 ] 


कारपोरेट कार्य मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018 
सा . का .नि . 310( अ). केंद्रीय सरकार , कंपनी अधिनियम , 2013 ( 2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 और 
कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 210क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय लेखा मानकों 
को राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से कंपनी (भारतीय लेखा मानक ) नियम , 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात्: 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का नाम कंपनी ( भारतीय लेखा मानक ) संशोधन नियम , 2018 है । 
( 2 ) ये नियम 01 अप्रैल , 2018 से प्रवृत्त होंगे। 
2. कंपनी ( भारतीय लेखा मानक )नियम , 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है ) के , “ उपाबंध ” में , शीर्षक " ख . भारतीय 
लेखा मानक ( इंड एएस)” के अधीन , - 
I. “भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 101 " में , 
(i) अनुच्छेद 33 के पश्चात्, निम्नलिखित सम्मिलित किये जाएंगे, अर्थात्: 

" प्रभावी तिथि 
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भारतीय लेखा मानक 115 , ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद घ1( ङ ), (प ) , 
घ22 तथा घ33 के पश्चात् शीर्षक में संशोधन किया है, अनुच्छेद घ34 से घ35 को जोड़ा गया है तथा ग्राहकों से 
आस्तियों का अन्तरण से संबंधित पूर्व अनुच्छेद घ36 को हटाया गया है। एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 
115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा । 


39म 
39य 
39कक * 
39कख * 
39कग भारतीय लेखा मानक 21 के परिशिष्ट ख , विदेशी - मुद्रा लेनदेन एवं अग्रिम प्रतिफल, ने विदेशी -मुद्रा लेनदेन एवं अग्रिम 

प्रतिफल से संबंधित अनुच्छेद घ36 को सम्मिलित किया है तथा अनुच्छेद घ1 की मद ( फ ) को मद ( पक ) के रूप में 
पुनःसंख्यांकित किया है तथा नई मद ( फ ) सम्मिलित की है । एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का 

प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा। ” 
(ii ) परिशिष्ट घ में - 
( क ) अनुच्छेद घ1 में , 

(i) मद ( ड ) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 
“( ड ) भारतीय लेखा मानक 115 के परिशिष्ट - घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं के अनुसार लेखांकित वित्तीय आस्तियाँ 

या अमूर्त आस्तियाँ ( अनुच्छेद घ22) " 
( 1) मद (प ) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
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( ग ) 


“(प ) राजस्व ( अनुच्छेद घ34 - घ35 );"; 
(11) मद ( फ ) को मद (पक ) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनःसंख्यांकित मद के पश्चात् 
निम्नलिखित मद सम्मिलित की जाएगी, अर्थात्: 

___ “( फ ) विदेशी -मुद्रा लेनदेन एवं अग्रिम प्रतिफल ( अनुच्छेद घ36)। "; 
( ख ) अनुच्छेद घ21क के पश्चात् आने वाले शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" भारतीय लेखा मानक 115 के परिशिष्ट घ , सेवा रियायत व्यवस्थाएं के अनुसार लेखांकित वित्तीय आस्तियां या 
अमूर्त आस्तियां 
घ22 में आरंभिक भाग में , शब्द एवं अक्षर “ भारतीय लेखा मानक 11 के परिशिष्ट क " के स्थान पर निम्नलिखित शब्द 
एवं अक्षर प्रतिस्थापित किये जायेंगे , अर्थात् : 
" भारतीय लेखा मानक 115 के परिशिष्ट घ " 
अनुच्छेद घ33 के पश्चात, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् 
“ राजस्व 

घ34क प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद ग5 में संक्रमणकालीन उपबंधों का प्रयोग कर 
सकता है। इन अनुच्छेदों में प्रारंभिक प्रयोग की तिथि के संदर्भ की व्याख्या प्रथम भारतीय लेखा मानक रिपोर्टिंग 
अवधि के प्रारंभ रूप में की जाएगी। यदि प्रथमबार अंगीकर्ता उन संक्रमणकालीन उपबंधों के प्रयोग का निर्णय लेता है 
तो वह भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद ग6 का भी प्रयोग करेगा । 
घ35 प्रथमबार अंगीकर्ता द्वारा उन अनुबंधों का पुनर्कथन करना अपेक्षित नहीं है जो प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के 
पहले पूरे हो गए थे। एक पूरा किया हुआ अनुबंध वह अनुबंध है जिसके लिए प्रतिष्ठान ने पूर्व जी ए ए पी के अनुसार 

पहचान की गई सभी वस्तुओं या सेवाओं को अंतरित कर दिया है।"; 
( ङ ) अनुच्छेद घ36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

“विदेशी- मुद्रा लेनदेन एवं अग्रिम प्रतिफल 
घ36. प्रथम बार अंगीकर्ता के लिए भारतीय लेखा मानक 21 के परिशिष्ट ख , विदेशी -मुद्रा लेनदेन एवं अग्रिम प्रतिफल 
को उन आस्तियों, व्ययों एवं आय पर लागू करना आवश्यक नहीं है जो उस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र में आती है, परन्तु , 

उनकी प्रारंभिक मान्यता भारतीय लेखा मानकों के संक्रमण तिथि के पहले है ।"; 
( iii ) परिशिष्ट 1 में , अनुच्छेद 14 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ; 

“14 अनुच्छेद 34 से 39ब तथा 39म से 39कख भारतीय लेखा मानक 101 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये 
अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। फिर भी , आई एफ आर एस 1 के साथ 
अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से , अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 101 में जारी रखा 

गया है।"; 
“ भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 103 ” में 
(i) अनुच्छेद 56 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

"56 प्रारंभिक मान्यता के उपरान्त और जब तक दायित्व का निपटान नहीं हो जाता या वह रद्द या समाप्त नहीं हो जाता , 
अधिग्रहणकर्ता एक व्यावसायिक संयोजन में मान्य आकस्मिक दायित्व का माप निम्नलिखित मे जो राशि अधिक है उस 
पर करेगा : 
( क ) वह राशि जो कि भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार मान्य होती है, और 
( ख ) प्रारंभ में मान्य राशि में से , यदि उपयुक्त हो , भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के 

सिद्धान्तों के अनुसार मान्य आय की संचित राशि घटाकर शेष राशि। 

यह अपेक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लेखा किये जाने वाले अनुबंधों पर लागू नहीं होती है। ” 
( ii ) अनुच्छेद 63 के बाद निम्नलिखित सम्मिलित किये जाएंगे, अर्थात् : 

" प्रभावी तिथि 
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64ञ 


III. 


64ट भारतीय लेखा मानक 115, के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 56 संशोधित किया है। एक प्रतिष्ठान जब भी 

भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा । 
(iii ) परिशिष्ट 1 में , अनुच्छेद 4 के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात् : 

* 5. अनुच्छेद 64 से 64ञ भारतीय लेखा मानक 103 में सम्मिलित नहीं किये गये हैं क्योंकि वे प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो 
भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं । फिर भी , आई एफ आर एस 3 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय 

से , अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 103 में जारी रखा गया है ।"; 
“ भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 104 " में , 
( क ) अनुच्छेद 4 में , 

(i) मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 

“(क ) एक निर्माता , डीलर अथवा खुदरा व्यापारी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जारी उत्पाद वारंटियां ( देखें भारतीय लेखा 
मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व एवं भारतीय लेखा मानक 37 , प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं 

आकस्मिक आस्तियां)"; 
(ii) मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 

“( ग ) अनुबंधात्मक अधिकार अथवा अनुबंधात्मक बाध्यताएं जो एक गैर वित्तीय मद के भावी उपयोग अथवा उपगोय 
के अधिकार ( उदाहरण के लिए , कुछ लाइसेंस शुल्क , रॉयल्टियां , आकस्मिक पट्टा भुगतान तथा इसी प्रकार की अन्य 
मदें ) तथा इसी तरह एक वित्त पट्टे में पट्टाधारी की सन्निहित्त सन्मिहित अवशिष्ट मूल्य गारंटी पर आकस्मिक हैं । ( देखें 
भारतीय लेखा मानक 17 , पट्टे, भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व एवं भारतीय लेखा 

मानक 38, अमूर्त आस्तियां) ; 
( ख ) अनुच्छेद 39क के बाद , निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात् ; 

" प्रभावी तिथि 
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41छ भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, के जारी होने के कारण , अनुच्छेद 4( क ) तथा 

( ग), ख7( ख ), ख 18( ज) तथा ख21 संशोधित किए गए हैं । एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का 
प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा । 
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( ग) परिशिष्ट ख में , 
( क ) अनुच्छेद ख7 की मद ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात् , 

"( ख ) यदि भारतीय लेखा मानक 115 लागू होता है तो सेवा प्रदानकर्ता के राजस्व को तब ( या जब ) मान्यता देगा 
जब वह ग्राहक को सेवाएं अन्तरित करता है ( लेकिन तभी जब विनिर्दिष्ट मानदण्ड पूरा हो जाता है )। वह दृष्टिकोण 
इस भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) के अंतर्गत भी स्वीकार्य है जो सेवा प्रदानकर्ता को (i) इन अनुबंधों के लिए 
इसकी विद्यमान लेखा नीतियों को तब तक जारी रखने की अनुमति देता है जब तक वे अनुच्छेद 14 द्वारा निषिद्ध 
व्यवहार में लिप्त न हो तथा (ii ) इसकी लेखा नीतियों में सुधार के लिए अनुमति देता है बशर्ते ऐसा अनुच्छेद 22 से 

30 के द्वारा अनुमति है। "; 
( ख ) अनुच्छेद ख18 में मद ( ज ) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात् , 

“( ज ) उत्पाद वारंटियां । निर्माता , डीलर अथवा खुदरा व्यापारी द्वारा बेचे गए माल के लिए एक दूसरे पक्ष द्वारा 
जारी उत्पाद वारंटियां इस भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) के कार्य क्षेत्र के अंदर आती है। तथापि ,निर्माता , 
डीलर अथवा खुदरा व्यापारी द्वारा सीधे जारी की गई उत्पाद वारंटियां इसके कार्यक्षेत्र से बाहर हैं क्योंकि वे 

भारतीय लेखा मानक 115 तथा भारतीय लेखा मानक 37 के कार्यक्षेत्र के अंदर हैं । "; 
( ग) अनुच्छेद ख21 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 

“ ख21 यदि अनुच्छेद ख19 में वर्णित अनुबंध वित्तीय आस्तियों या वित्तीय दायित्वों को सृजित नहीं करते हैं तो 
भारतीय लेखा मानक 115 लागू होता है। भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत राजस्व को मान्यता तभी दी 
जाती है जब ( या तब ) एक प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तु या सेवा के अन्तरण के बाद प्रतिफल के रूप में 

राशि के लिए अपने कार्य -निष्पादन बाध्यता का निर्वहन करता है, जिसके हक की वह प्रतिष्ठान आशा करता है। "; 
( घ ) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 3 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात्: 

" 4 अनुच्छेद 40 से 41च भारतीय लेखा मानक 104 मे सम्मिलित नहीं किये गये हैं क्योंकि वे प्रभावी तिथि से 
संबंधित है जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं । फिर भी , आई एफ आर एस 4 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की 

क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से , अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 104 में जारी रखा गया है।"; 
“ भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 107 ” में : 
(i) अनुच्छेद 5क के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् 

" 5क अनुच्छेद 35क से 35ढ में ऋण जोखिम की प्रकटन अपेक्षाएं उन अधिकारों पर लागू होती हैं जिन्हें भारतीय लेखा 
मानक 115 , ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, यह विनिर्दिष्ट करता है कि उनका लेखा क्षतिग्रस्तता के लाभों या हानियों 
की मान्यता के प्रयोजन के लिए भारतीय लेखा मानक 109 का अनुसरण किया जाता है। इन अनुच्छेदों में वित्तीय आस्तियों 
या वित्तीय लिखतों के प्रति कोई संदर्भ इन अधिकारों में तब तक शामिल रहेंगे जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया 


IV. 


है । "; 


V . 


(ii) परिशिष्ट ग में अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् ; 

" 2 परिशिष्ट घ , सेवा रियायत व्यवस्थाएं भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में समाविष्ट "; 
“ भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 109 " में 
(i) अनुच्छेद 2. 1 की मद ( ञ) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात्: 

“( अ ) भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के कार्यक्षेत्र के अंर्तगत अधिकार एवं वाध्यताएं जो 
वित्तीय लिखतें है, लेकिन , उनको छोडकर जिन्हें भारतीय लेखा मानक 115, इस मानक के अनुसार लेखा करने का उल्लेख 

करता है।"; 
( ii ) अनुच्छेद 2. 2. के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रति - स्थापित किया जाएगा , अर्थात् 

" 2. 2 इस मानक की क्षतिग्रस्तता अपेक्षाएं उन अधिकारों के लिए लागू होगी जिनके लिए भारतीय लेखा मानक 115 यह 
उल्लेख करता है, और जिन्हें क्षतिग्रस्तता हानियों या लाभों की मान्यता के प्रयोजनों से इस मानक के अनुसार लेखांकित 

किया जाता है।"; 
(iii) अनुच्छेद 4. 2. 1 की 

( क ) मद ( ग ) की उपमद (ii ) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात् 
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“(ii) प्रारम्भिक मान्य राशि ( देखें अनुच्छेद 5.1 .1) में से , जब उपयुक्त हो , भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धान्तों के 

अनुसार मान्य आय की संचयी राशि घटाकर।"; 
( ख ) मद (घ ) की उपमद (ii ) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात् : 

“(ii ) प्रारम्भ में मान्य राशि ( देखें अनुच्छेद 5 .1. 1) में से , जब उचित हो , भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धन्तों के 

अनुसार मान्य आय की संचयी राशि घटाकर।"; 
( iv ) अनुच्छेद 5 .1. 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 

"5 .1. 1 प्रारम्भिक मान्यता पर , अनुच्छेद 5. 1. 3 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्राप्य व्यापार राशियों को छोड़कर , प्रतिष्ठान , ऐसे 
मामले में जब वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं है, वित्तीय आस्ति या 
वित्तीय दायित्व का इसके उचित मूल्य में से उन लेन - देन लागतों का मूल्य जमा या घटाकर माप करेगा जो वित्तीय आस्ति 

या वित्तीय दायित्व के अधिग्रहण या निर्गम करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है ।"; 
(v ) अनुच्छेद 5. 1. 2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात् : 

" 5. 1. 3 अनुच्छेद 5. 1. 1 में की गई अपेक्षा के बावजूद , प्रारंभिक मान्यता पर , प्रतिष्ठान व्यापार से प्राप्य राशियों को उनके 
लेन - देन की कीमत पर मापेगा ( जैसाकि भारतीय लेखा मानक 115 में परिभाषित है)। यदि व्यापार की प्राप्य राशि में 
भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसरण में कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं है ( या प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 115 के 

अनुच्छेद 63 के अनुसरण में वह व्यवहारिक उपाय के रूप में लागू करता है)। "; 
( vi ) अनुच्छेद 5.5. 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - 

" 5.5. 1 प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति जिसे अनुच्छेद 4. 1. 2 या 4.1. 2क के अनुसार मापा जाता है, पर प्रत्याशित ऋण हानियों 
के लिए हानि भत्ते को मान्यता देगा तथा पट्टा से प्राप्य राशि , अनुबंध आस्ति या ऋण वचनबद्धता और वित्तीय गारंटी 
अनुबंध जिन पर अनुच्छेद 2. 1( छ), 4. 2. 1(ग ) या 4. 2. 1( घ ) के अनुसार क्षतिग्रस्तता अपेक्षाएं लागू होती है, को मान्यता 

देगा।"; 
( vii ) अनुच्छेद 5.5 .15 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 

" 5.5. 15 अनुच्छेद 5.5. 3 तथा 5.5.5 के बावजूद एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित के लिए हानि रियायत को सदैव आजीवन 
प्रत्याशित ऋण हानियों के बराबर राशि पर मापेगाः 
( क ) व्यापार से प्राप्य राशियां या अनुबंध आस्तियां , जिसका जो भारतीय लेखा मानक 115 के कार्यक्षेत्र के अंर्तगत लेनेदेनों 
के परिणामस्वरूप हैं , तथा : 

(i) भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार , जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक समाविष्ट नहीं है ( या जब प्रतिष्ठान 
भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 63 के लिए व्यावहारिक उपाय का प्रयोग करता है); अथवा 
(ii) भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक समाविष्ट है, यदि प्रतिष्ठान आजीवन 
प्रत्याशित ऋण हानियों की बराबर राशि पर हानि रियायत को मापने को अपनी लेखा नीति के रूप में चयन करता 
है । वह लेखा नीति सभी व्यापार से प्राप्य राशियों या अनुबंध आस्तियों पर लागू होगी किंतु वह व्यापार प्राप्य 

राशियों तथा अनुबंध आस्तियों के लिए पृथक से लागू हो सकती है । 
( ख ) पट्टे पर प्राप्य राशियां जो उन लेन - देनों के परिणामस्वरूप होती हैं जो भारतीय लेखा मानक 17 के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 
आती है, यदि प्रतिष्ठान आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों की बराबर राशि पर हानि रियायत को मापने को अपनी लेखा 
नीति के रूप में चयन करता है । वह लेखा नीति पट्टे से प्राप्य सभी राशियों पर लागू होगी किंतु वह वित्तीय तथा परिचालन 

पट्टा प्राप्य राशियों के लिए पृथक से लागू हो सकती है ।"; 
( viii ) अध्याय 6 के पश्चात् , निम्नलिखित अध्याय सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात् : 

“ अध्याय 7 प्रभावी तिथि एवं संक्रमण 
प्रभावी तिथि ( खंड 7.1 ) 
7.1. 1 
7 . 1. 2 
7 .1 . 3 


रत्र प्या 


* देखें परिशिष्ट 1 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7. 1. 4 भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के जारी होने के परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 2 .1 , 2. 2 , 
4. 2. 1, 5. 1. 1, 5.5. 1, 5.5 . 15, परिशिष्ट क और परिशिष्ट ख संशोधित किये गये हैं । अनुच्छेद 5. 1. 3 एवं एक परिभाषा 
परिशिष्ट क में जोड़ी गयी है। एक प्रतिष्ठान जब भी इस भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों 

को भी लागू करेगा।"; 
( ix ) परिशिष्ट क में - 

( क) “वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत परिभाषा के बाद अनुबंधात्मक आस्तियां की निम्नलिखित 
परिभाषा सम्मिलित की गयी है , अर्थात् - 
“ अनुबंधात्मक आस्तियां वे अधिकार जिन्हें भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व निर्दिष्ट करता 

है कि क्षतिग्रस्त लाभों या हानियों की मान्यता व माप के प्रयोजनों के लिए इस मानक के अनुसार लेखांकित किया है ।"; 
( ख ) लेनदेन लागतें परिभाषा के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
निम्नखित पद भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 11, भारतीय लेका मानक 107 के परिशिष्ट क , भारतीय लेखा मानक 
113 के परिशिष्ट क या भारतीय लेखा मानक 115 के परिशिष्ट क में परिभाषित की गयी है और इस मानक में भारतीय 
लेखा मानक 32 , भारतीय लेखा मानक 107 , भारतीय लेखा मानक 113 अथवा भारतीय लेखा मानक 115 यथा 
उल्लिखित अर्थों में प्रयुक्त किया गया हैः 
( क ) ऋण जोखिम ; 
( ख) इक्विटी लिखत ; 
( ग) उचित मूल्य ; 
( घ ) वित्तीय आस्ति ; 
( ङ ) वित्तीय लिखत ; 
( च) वित्तीय दायित्व ; 

( छ ) लेनदेन कीमत। "; 
( x) परिशिष्ट ख में 
( 1) अनुच्छेद ख2. 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
“ख2. 2 यह मानक उन रॉयल्टी समझोतों से सम्बन्धित अपेक्षाओं में परिवर्तन नहीं करता है जो कि बिक्रियों अथवा सेवा 
राजस्वों के आकार पर आधारित है जिनका लेखा भारतीय लेखा मानक ( इण्ड ए एस ) 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से 

राजस्व के अन्तर्गत किया जाता है।"; 
( 2) अनुच्छेद ख2.5 में 
(i) मद ( क ) की उपमद ( ii) के स्थान पर निम्नालिखित उपमद प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात् : 

"(ii) भारतीय लेखा मानक 115 [ देखें अनुच्छेद 4.2. 1( ग)] के सिद्धांतों के अनुसार मान्य आय की संचयी राशि, जब 

उचित हो , को घटाकर प्रारम्भ में मान्य राशि है। "; 
( ii) मद (ग ) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
“(ग ) यदि माल की बिक्री के सम्बन्ध में कोई वित्तीय गारंटी अनुबंध जारी किया जाता है तो जारीकर्ता यह निर्धारित करने 
के लिए कि कब गारंटी तथा वस्तु की बिक्री से राजस्व को मान्यता दी जाये भारतीय लेखा मानक 115 को लागू करता 


( 3) अनुच्छेद ख3. 2. 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 
“ ख3. 2. 1 निम्नलिखित प्रवाह चार्ट उदाहरण सहित यह मूल्यांकन दर्शाता है कि क्या वित्तीय आस्ति को अमान्य किया गया है 
अथवा नहीं और किस सीमा तक । 


1 इस शब्दावली को ( भारतीय लेखा मानक 107 में यथा परिभाषित ) लाभ या हानि ( देखें अनुच्छेद 5.7. 7 ) 
द्वारा उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट दायित्वों पर ऋण जोखिम में परिवर्तनों के प्रभावों को प्रस्तुत करने की 
अपेक्षाओं में प्रयुक्त किया गया है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


सभी अनुषंगियों का समेकन करें ( अन्छेद 3. 2. 1 ) 


यह निर्धारित करना कि नीचे दिया गया अमान्य सिद्धान्त किसी आस्ति पर अंशतः अथवा समग्र आस्ति पर ( या 
इसी प्रकार की आस्तियों के समूह पर) लागू होता है [ अनुच्छेद 3. 2. 2] 


क्या आस्ति से नकदी प्रवाह का अधिकार 
समाप्त हो गया है? [ अनुच्छेद 3.2.3(क)] 


आस्ति को अमान्य करें 


नहीं 


क्या प्रतिष्ठान ने आस्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त 
करने के लिए अपने अधिकारों को अन्तरित कर 

दिया है ? [ अनुच्छेद 3. 2.4(क )] 


नहीं 


क्या प्रतिष्ठान ने उस आस्ति से नकदी प्रवाह की अदायगी करने के 
लिए दायित्व को ग्रहण किया है जो कि अनुच्छेद 3.2.5 की शर्तों 

को पूरा करता है ? [ अनुच्छेद 3. 2. 4 ( ख )] 


आस्तियों की मान्यता 
जारी रखें 


नहीं 


हां 


क्या प्रतिष्ठान ने अधिकांशतया सभी जोखिमों 
और पुरस्कारों (प्रतिफलों ) को अन्तरित कर दिया 
है ? [ अनुच्छेद 3. 2. 6 (क )] 


आस्ति को अमान्य 
करना जारी रखें 


नहीं 


क्या प्रतिष्ठान ने अधिकांशतया सभी 
जोखिमों और पुरस्कारों को अपने पास रखा 
है ? [ अनुच्छेद 3.2.6 ( ख )] 


आस्तियों की मान्यता 
जारी रखें 


। 


नहीं 


क्या प्रतिष्ठान ने आस्ति का नियंत्रण अपने पास 
रखा है ? [ अनुच्छेद 3.2.6 (ग)] 


आस्ति को अमान्य 


नहीं 


विण अपने पास ) नहं ।। अस्तिको अमान्य । 


हां 


प्रतिष्ठान को चलाए रखने की सीमा तक आस्ति को मान्यता देना जारी रखें 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 4 ) अनुच्छेद ख3.2.13 की मद ( क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: 

“( क ) यदि अन्तरित आस्ति पर प्रदान चूक हानियों के लिए प्रतिष्ठान द्वारा भुगतान करने हेतु दी गई गारंटी , निरंतर 
सम्मिलित होने की सीमा तक अन्तरित आस्ति के अमान्य होने से रोकती है, तो अन्तरण की तिथि पर अन्तरित आस्ति का 
माप (i) आस्ति की अग्रणीत राशि और (ii ) अन्तरण में प्राप्त प्रतिफल की अधिकतम राशि जिसे अदा करने के लिए प्रतिष्ठान 
से अपेक्षा होती है ( गारंटी राशि), इन दोनों में , जो कम है उस पर की जाती है । संबंधित दायित्व का माप प्रारम्भिक तौर 
पर गारंटी के उचित मूल्य और गारंटी राशि पर किया जाता है ( जो कि आमतौर पर गारंटी के लिए प्राप्त प्रतिफल है )। 
तदनन्तर , गारंटी के प्रारम्भिक उचित मूल्य को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है ( अथवा के रुप में ) दायित्व पूरा 
हो जाता है ( भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धांतों के अनुसार) और आस्ति की अग्रणीत राशि किसी भी हानि की 
रियायत द्वारा कम हो जाती है।"; 
( 5 ) अनुच्छेद ख5 .4 . 3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 

" ख 5. 4. 3 ऐसे शुल्कों में , जो वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याज-वार के अभिन्न अंग नहीं हैं और जिनका भारतीय लेखा 
मानक 115 द्वारा लेखा किया जाता है, निम्नलिखित सम्मिलित है : 
( क ) ऋण की सेवा ( सर्विस ) के लिए वसूल शुल्क ; 
( ख ) ऋण देने के लिए वचनबद्धता शुल्क जबकि ऋण वजनबद्धता अनुच्छेद 4. 2. 1( क ) के अनुसरण में मापी न जाती हो 

और इसकी कोई संभावना नहीं है कि एक विशिष्ट ऋण प्रबंध प्रारंभ किया जाएगा ; और 
( ग ) प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त ऋण सहभागिता शुल्क । इसमें प्रतिष्ठान ऋण का प्रबंध करता है , लेकिन , अपने लिए ऋण पैकेज 

का कोई भाग नहीं रखता ( या फिर अन्य सहभागियों के समान ( तुलनीय) जोखिम के लिए उसी प्रभावी ब्याज - दर 

पर एक भाग रखा लेता है )।"; 
( xi ) परिशिष्ट ङ में अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 

" 2. परिशिष्ट घ , सेवा रियायत व्यवस्थाएं , भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व , में समाविष्ट। "; 
( xii) परिशिष्ट 1 के अनुच्छेद 3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 

“ 3 अनुच्छेद 7. 1 . 1 से 7 . 1. 3 भारतीय लेखा मानक 109 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी 
तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है । फिर भी , आई एफ आर एस , 9 के साथ अनुच्छेद संख्याओं 

की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से , अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 109 में जारी रखा गया है।" ; 
“ भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 112 ” में ; 
(i) अनुच्छेद 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् : 
__ “5क . अनुच्छेद ख17 में वर्णित को छोड़कर , इस भारतीय लेखा मानक की अपेक्षाएं प्रतिष्ठान के लिए अनुच्छेद 5 में 

सूचीबद्ध हितों पर लागू होती हैं जो भारतीय लेखा मानक 105, बिक्री के लिए धारित गैर - चालू आस्तियां एवं बन्द 
परिचालन, के अनुसार बिक्री के लिए धारित अथवा गैर- चालू परिचालनों के रूप में वर्गीकृत हैं (अथवा वर्गीकृत 

निपटान समूह में सम्मिलित हैं )।"; 
(ii ) परिशिष्ट ख में , अनुच्छेद ख17 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
“ ख 17. जब एक प्रतिष्ठान का एक अनुषंगी प्रतिष्ठान , एक संयुक्त उद्यम या एक सहयोगी प्रतिष्ठान में हित ( या एक संयुक्त उद्यम 

या सहयोगी प्रतिष्ठान में इसके हित का एक भाग ) भारतीय लेखा मानक 105 , अथवा वर्गीकृत निपटान समूह में 
सम्मिलित हैं , के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है(अथवा वर्गीकृत निपटान समूह में 
सम्मिलित है), तो प्रतिष्ठान को अनुच्छेद ख 10 से ख16 के अनुसरण में उस अनुषंगी प्रतिष्ठान , संयुक्त उद्यम या सहयोगी 

प्रतिष्ठान के लिए संक्षिप्त वित्तीय सूचना के प्रकटन की आवश्यकता नहीं है।"; 
(iii ) परिशिष्ट ख के पश्चात्, निम्नलिखित परिशिष्ट सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात् : 

“ परिशिष्ठ - ग प्रभावी तिथि एवं संक्रमण 
यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है और इसका वहीं प्राधिकार है जो इस भारतीय लेखा मानक के अन्य 
अंगों का है । 
प्रभावी तिथि एवं संक्रमण 
ग1 


ग1क 


ग1ख 
ग1ग 


* देखें परिशिष्ट 1 
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गघि भारतीय लेखा मानक में वार्षिक सुधार – भारतीय लेखा मानक 112 एवं 28 में संशोधन के अंतर्गत , अनुच्छेद 5क को 

जोड़ा गया है तथा अनुच्छेद ख17 को संशोधित किया गया है। प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 8 , लेखा नीतियां, लेखा 
प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां, के अनुसार उन संशोधनों को 1 अप्रैल 2018, को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाली 

वार्षिक अवधियों के लिए पूर्व प्रभाव से लागू करेगा ।"; 
(iv) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 1 के पश्चात् , निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् : 
___ " 2. परिशिष्ट ग के अनुच्छेद ग1 से ग1ग सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि एवं संक्रमण 

से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। फिर भी , आईएफआरएस12 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की 

क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से , अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 112 में जारी रखा गया है।"; 
VII. “ भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 114 "; के पश्चात् निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात् : 

" भारतीय लेखा मानक 115 , 

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व 
( इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व साधारण टाइप में अनुच्छेद हैं और दोनों का समान प्राधिकार है । मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य 
सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं ।) 

उद्देश्य 
1 . इस मानक का उद्देश्य उन सिद्धान्तों को स्थापित करना है जिन्हें एक प्रतिष्ठान ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व 

अथवा नकदी प्रवाहों की प्रकृति , राशि , समय तथा अनिश्चितता के बारे में वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को उपयोगी सूचना 

रिपोर्ट करते समय लागू करेगा । 
उद्देश्य की पूर्ति 
2. अनुच्छेद 1 में दिये गए उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस मानक का मुख्य सिद्धान्त यह है कि प्रतिष्ठान ग्राहकों को वचनबद्ध 

वस्तुओं एवं सेवाओं के अन्तरण को दर्शाने के लिए राजस्व की उस राशि को मान्यता देगा जो उस प्रतिफल को प्रतिबिंबित करेगा 

जिसका प्रतिष्ठान उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की आशा करता है । 
3. प्रतिष्ठान इस मानक को लागू करते समय अनुबंध की शर्तों तथा सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थियों पर विचार करेगा । प्रतिष्ठान 

समान विशेषताओं वाले अनुबंधों को तथा समान परिस्थियों में इस मानक तथा व्यवहारिक युक्तियों को संयंत्र रूप से लागू 
करेगा । 
यह मानक एक ग्राहक के साथ किए गए एक अनुबंध के लिये लेखांकन का उल्लेख करता है। तथापि, व्यवहारिक उपाय के रूप में , 
प्रतिष्ठान समान विशेषताओं वाले अनुबंधों या ( कार्य -निष्पादन बाध्यताओं) के संविभाग में इस मानक को लागू कर सकता है यदि 
प्रतिष्ठान तर्कसंगत रूप से अपेक्षा करता है कि संविभाग में इस मानक के प्रयोग करने से वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभावों 
का इस मानक का संविभाग के अंतर्गत पृथक अनुबंधों ( या कार्य-निष्पादन बाध्यताओं) पर प्रयोग करने से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न 
नहीं होगा । संविभाग के लिये लेखा करते समय , प्रतिष्ठान उन प्राक्कलनों एवं अनुमानों का प्रयोग करेगा जो संविभाग के आकार 

एवं संरचना को प्रतिबिंबित करेंगे । 
कार्यक्षेत्र 
5. प्रतिष्ठान निम्नलिखित को छोड़कर , ग्राहकों के साथ किये गए सभी अनुबंधों में इस मानक को लागू करेगा : 

( क ) भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे, के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पट्टा अनुबंध; 
( ख ) भारतीय लेखा मानक 104, बीमा अनुबंध, के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बीमा अनुबंध ; 
( ग ) भारतीय लेखा मानक 109 , वित्तीय लिखतें , भारतीय लेखा मानक 110 , समेकित वित्तीय विवरण , भारतीय लेखा मानक 

111, संयुक्त व्यवस्थाएं, भारतीय लेखा मानक 27, पृथक वित्तीय विवरण तथा भारतीय लेखा मानक 28 , सहयोगी 
प्रतिष्ठानों ( एसोशिएट्स ) एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश कार्यक्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय लिखतों और अन्य अनुबंधात्मक अधिकारों 

अथवा बाध्यताओं; तथा 
( घ ) ग्राहकों या संभावित ग्राहकों के साथ बिक्रियों को सरल बनाने के लिए एक ही प्रकार के व्यवसाय में प्रतिष्ठानों के बीच गैर 

मौद्रिक विनिमय । उदाहरण के लिए, यह मानक दो तेल कंपनियों के बीच उन अनुबंधों में लागू नहीं होगा जो समयबद्ध 
आधार पर विभिन्न विशिष्ट स्थानों में अपने ग्राहकों से मांग को पूरा करने हेतु तेल का विनिमय करने के लिए सहमत होती 


6. प्रतिष्ठान इस मानक को अनुबंध के लिए ( अनुच्छेद 5 में सूचीबद्ध अनुबंध के अलावा ) केवल तभी लागू करेगा यदि अनुबंध का 

प्रतिपक्ष ( दूसरा पक्ष ) ग्राहक है। ग्राहक एक पक्ष है जिसने उन वस्तुओं एवं सेवाओं को जो प्रतिष्ठान की सामान्य गतिविधियों का 
उत्पाद है; प्रतिफल के बदले में प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठान के साथ अनुबंध किया है। अनुबंध का प्रतिपक्ष ( दूसरा पक्षकार ) ग्राहक 
नहीं होगा उदाहरण के लिए, यदि प्रतिपक्ष ( दूसरा पक्षकार ) ने प्रतिष्ठान की सामान्य गतिविधियों का उत्पाद प्राप्त करने के बजाय 
उस गतिविधि या प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रतिष्ठान के साथ अनुबंध किया है जिसमें अनुबंध के दोनों पक्षकार (पार्टियां उन 
जोखिमों तथा लाभों में सहभागी होते है जो गतिविधि या प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है, ( जैसे कि सहयोग व्यवस्था में आस्ति 
निर्मित (विकसित ) करना ) परिणाम होता है । 
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7. ग्राहक के साथ किया गया अनुबंध अंशतः इस मानक के कार्यक्षेत्र के अंदर तथा अंशतः अनुच्छेद 5 में सूचीबद्ध अन्य मानकों के 

कार्यक्षेत्र के अंदर हो सकते हैं । 
( क ) यदि अन्य मानक विशिष्ट उल्लेख करता है कि अनुबंध के एक या अधिक भागों को कैसे पृथक किया जाए और/ या प्रारंभ में 

कैसे मापा जाए, तो प्रतिष्ठान उन मानकों में पहले पृथक्करण और/ या माप के लिए उन मानकों की अपेक्षाओं का प्रयोग 
करेगा । प्रतिष्ठान लेन - देन कीमत से अनुबंध के उस भाग ( या भागों ) की राशि को अलग करेगा जो प्रारंभ अन्य मानकों के 
अनुरूप मापे गए हैं तथा अनुच्छेद 73- 86 को लेन - देन कीमत की उस राशि के आवंटन के लिए प्रयोग करेगा जो इस मानक 
के कार्यक्षेत्र तथा अनुच्छेद 7( ख ) द्वारा चिन्हित अनुबंध के किसी दूसरे भागों के अंदर प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता के शेष , 

( यदि कोई हो ), रह जाती है । 
( ख ) यदि दूसरा मानक विशिष्ट उल्लेख नहीं करता है कि अनुबंध के एक या अधिक भागों को कैसे पृथक किया जाए और/ या 

प्रारंभ में कैसे मापा जाए तो प्रतिष्ठान इस मानक को अनुबंध के भाग ( या भागों) को पृथक करने और/ या प्रारंभ में मापने के 

लिए प्रयोग करेगा । 
8 . यह मानक ग्राहकों के साथ अनुबंध प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतों के लिए तथा ग्राहकों के साथ अनुबंध को पूरा करने के लिए 

खर्च किए गए लागतों हेतु लेखांकन का विशिष्ट उल्लेख तभी करता है यदि वे लागतें दूसरे मानकों ( देखें अनुच्छेद 91- 104 ) के 
कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती है। प्रतिष्ठान उन अनुच्छेदों को केवल उन लागतों के लिए लागू करेगा जो ग्राहकों के साथ अनुबंध 

( या उस अनुबंध के भाग) से संबंधित होती है तथा इस मानक के कार्यक्षेत्र के अन्दर आती है। 
मान्यता 

अनुबंध की पहचान 
9. एक प्रतिष्ठान ग्राहक के साथ किये गये अनुबंध के लिये लेखा करेगा जो कि निम्नलिखित सभी मानदण्डों के पूरा होने पर ही इस 

मानक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है : 
( क ) अनुबंध के पक्षकरों (पार्टियों) ने अनुबंध को (लिखित में , मौखिक रूप से या अन्य प्रचलित कारोबारी प्रथाओं के अनुसार) 

अनुमोदित कर दिया है तथा अपने संबंधित बाध्यताओं के निष्पादन के लिए प्रतिबद्ध है ; 
( ख ) प्रतिष्ठान अन्तरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में प्रत्येक पार्टी के अधिकारों को पहचान सकता है ; 
(ग ) प्रतिष्ठान अन्तरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए भुगतान शर्तों को पहचान सकता है; 
( घ ) अनुबंध में वाणिज्यिक तत्व हो (अर्थात् जोखिम , समय अथवा प्रतिष्ठान के भावी नकद प्रवाह की राशि में अनुबंध के 

परिणामस्वरूप परिवर्तन होने की संभावना हो ); और 
( ङ ) यह संभाव्य है कि प्रतिष्ठान उस प्रतिफल को एकत्र करेगा जिसका वह ग्राहकों को अंतरण की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं 

के बदले हकदार होगा । प्रतिफल के एकत्रीकरण की क्षमता संभाव्य है या नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए प्रतिष्ठान 
केवल उस समय ग्राहक के सामर्थ्य एवं इरादे पर विचार करेगा जब प्रतिफल की राशि भुगतान के लिये देय होती है। 
प्रतिफल की वह राशि जिसका प्रतिष्ठान हकदार होगा , अनुबंध में उल्लिखित कीमत से कम हो सकती है, यदि प्रतिफल 

इसलिए परिवर्तनशील है, क्योंकि प्रतिष्ठान ग्राहक को कीमत में रियायत का प्रस्ताव दे सकता है ( देखें अनुच्छेद 52)। 
10. अनबंध दो या अधिक पार्टियों ( पक्षकार) के बीच एक करार होता है जो प्रवर्तनीय अधिकारों एवं बाध्यताओं का सजन करता है । 

अनुबंध में अधिकारों एवं बाध्यताओं की प्रवर्तनीयता कानून का विषय है। अनुबंध लिखित , मौखिक या प्रतिष्ठान के प्रचलित 
कारोबारी प्रथाओं द्वारा निहित हो सकता है। ग्राहकों के साथ अनुबंधों को स्थापित करने के लिए प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं में कानून 
क्षेत्राधिकारों, उद्योंगों एवं प्रतिष्ठानों में सभी स्तरों पर अन्तर होते हैं । इसके अतिरिक्त , उनमें प्रतिष्ठान के अन्तर्गत भी अन्तर हो 
सकते हैं ( उदाहरणार्थ, वे ग्राहक की श्रेणी या वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति पर आश्रित हो सकते हैं ) यहनिर्धारित करने 
के लिये कि क्या और कब ग्राहकों के साथ किया गया करार प्रवर्तनीय अधिकारों तथा बाध्यताओं का सृजन करता है प्रतिष्ठान उन 

प्रथाओं और प्रक्रियाओं पर विचार करेगा । 
11. यह संभव है कि ग्राहकों के साथ किए गए कुछ अनुबंधों की कोई निश्चित समयावधि नहीं तथा वे किसी भी पार्टी ( पक्ष ) द्वारा 

कभी भी निरस्त या संशोधित किए जा सकते हैं । अन्य अनुबंधों का उस आवधिक आधार पर स्वतः नवीकरण हो सकता है , 
जिसका अनुबंध में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्रतिष्ठान इस मानक को अनुबंध की उस कालावधि (अर्थात् संविदागत 

अवधि ) में प्रयोग करेगा जिसमें अनुबंध की पार्टियों (पक्षों) को वर्तमान प्रवर्तनीय अधिकार एवं बाध्यता होते हैं । 
12. इस मानक का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए अनुबंध तथा विद्यमान नहीं माना जाएगा यदि अनुबंध से संबंधित प्रत्येक पार्टी 

(पक्ष) के अन्य पार्टी ( पक्ष) ( या पार्टियों) को क्षतिपूर्ति किए बिना पूर्णतः अनिष्पादित अनुबंध को समाप्त करने का एकतरफा 
प्रवर्तनीय अधिकार होता है। एक अनुबंध तब पूर्णतः अनिष्पादित होता है जब निम्नलिखित दोनों मानदण्ड पूरे होते हैं : 
( क ) प्रतिष्ठान ने वचनबद्ध किन्हीं वस्तुओं या सेवाओं को अभी तक ग्राहक को अन्तरित नहीं किया है; तथा 
( ख ) प्रतिष्ठान ने अभी तक वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय स्वरूप कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया है तथा अभी तक 

प्राप्त करने का हकदार नहीं हुआ है। 
13. यदि ग्राहकों के साथ किया गया अनुबंध अनुच्छेद 9 में दिये गए मानदण्ड को अनुबंध के प्रारंभ में पूरा करता है, तो प्रतिष्ठान उन 

मानदण्डों को तब तक पुर पुनर्निर्धारित नहीं करेगा जब तक कि तथ्यों एवं परिस्थितियों में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का 
संकेत नहीं होता है । उदाहरण के लिए , यदि किसी ग्राहक की प्रतिफल अदा करने की क्षमता में महत्वपूर्ण ह्रास होता है तो 
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प्रतिष्ठान इसका पुननिर्धारण करेगा कि क्या यह संभव है कि प्रतिष्ठान उस प्रतिफल की वसूली करेगा जिसका उन शेष वस्तुओं या 

सेवाओं के बदले में प्रतिष्ठान हकदार होगा जिसे ग्राहक को अन्तरित किया जाएगा । 
14. यदि ग्राहकों के साथ किया गया अनुबंध अनुच्छेद 9 में दिए गए मानदण्ड को पूरा नहीं करता है, तो प्रतिष्ठान यह निर्धारण करने 

के लिए अनुबंध का आंकलन करना जारी रखेगा कि अनुच्छेद 9 में दिए गए मानदण्ड बाद में पूरे किए जाते हैं या नहीं । 
15 . जब ग्राहकों के साथ किया गया अनुबंध अनुच्छेद 9 में दिए गए मानदण्ड को पूरा नहीं करता है, और प्रतिष्ठान ग्राहक से प्रतिफल 

प्राप्त करता है तब प्रतिष्ठान प्राप्त प्रतिफल को आय के रूप में केवल तभी मान्यता देगा जब निम्नलिखित में से कोई भी घटना 
घटती है : 
( क ) प्रतिष्ठान की ग्राहकों को वस्तुओं या सेवाओं के अन्तरण के लिए कोई बाध्यता शेष नहीं रह गयी है तथा ग्राहक द्वारा 

वचनबद्ध सभी, या लगभग सभी , प्रतिफल प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं और गैर -वापसी योग्य हैं ; या 
( ख ) अनुबंध समाप्त कर दिया गया है तथा ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल गैर -वापसी योग्य है । 
16. प्रतिष्ठान ग्राहकों से प्राप्त प्रतिफल को दायित्व के रूप में तब तक मान्यता देगा जब तक अनुच्छेद 15 में दी गई कोई एक घटना 

नहीं घटती है या अनुच्छेद 9 में दिए गए मानदण्ड बाद में पूरे नहीं हो जाते हैं ( देखें अनुच्छेद 14)। अनुबंध से संबंधित तथ्यों एवं 
परिस्थितियों पर आश्रित , मान्यता प्राप्त दायित्व प्रतिष्ठान के भविष्य में या तो वस्तुओं या सेवाओं के अन्तरण या प्राप्त प्रतिफल 
की वापसी के बाध्यता का निरूपण करता है । दोनों मामले में , दायित्व का माप ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल की राशि पर किया 
जाएगा। 

अनुबंधों का संयोजन 
17. प्रतिष्ठान एक ही ग्राहक ( या ग्राहक की संबंधित पार्टियों ( पक्षों ) के साथ ) एक ही समय में या एक ही समय के निकट किए गए दो 

या अधिक अनुबंधों का संयोजन करेगा तथा अनुबंधों को एक ही अनुबंध के रूप में लेखा करेगा यदि निम्नलिखित में से एक या 
अधिक मानदण्ड पूरे कर लिए जाते हैं : 
( क ) अनुबंधों को एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ पैकेज के रूप में बेचा जाता है ; 
( ख ) एक अनुबंध में अदा की जाने वाली प्रतिफल की राशि अन्य अनुबंध की कीमत या कार्य निष्पादन पर निर्भर करता है; अथवा 
( ग ) अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं ( या अनुबंधों में से प्रत्येक में वचनबद्ध कुछ वस्तुएं या सेवाएं ) की अनुच्छेद 22 - 30 

के अनुसार एकल कार्य निष्पादन बाध्यता होती है। 
अनुबंधों का संशोधन 
18. अनुबंध संशोधन , अनुबंध के कार्यक्षेत्र या कीमत ( या दोनों) में वह परिवर्तन होना है जो जिसे अनुबंध की पार्टियों द्वारा 

अनुमोदित किया जाता है । कुछ उद्योगों और अधिकार क्षेत्रों में कि जाने वाले अनुबंध संशोधन को परिवर्तन आदेश, रूपान्तरण या 
संशोधन के रूप में वर्णित किया जाता है । अनुबंध संशोधन तब किया जाता है जब अनुबंध की पार्टियां (पक्षों ) उस संशोधन को 
स्वीकृत करती है , जो या तो अनुबंध के विद्यमान प्रवर्तनीय अधिकारों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन करता है या नये सृजित करता 
है । अनुबंध संशोधन से संबंधित के विद्यमान प्रवर्तनीय अधिकारों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन करता है या नये सृजित करता है । 
अनुबंध संशोधन लिखित में , मौखिक करार द्वारा या प्रचलित कारोबारी प्रथाओं द्वारा अन्तर्निहित रूप से अनुमोदित किया जा 
सकता है । यदि अनुबंध से संबंधित पार्टियों (पक्षों ) ने अनुबंध संशोधन को स्वीकृत नहीं किया है तो प्रतिष्ठान विद्यमान अनुबंध में 

इस मानक का प्रयोग तब तक जारी रखेगा जब तक कि अनुबंध स्वीकृत नहीं हो जाता है। 
19. अनुबंध संशोधन तब भी विद्यमान रह सकता है, जब भले ही अनुबंध के पक्षकारों ( पार्टियों ) में संशोधन के कार्यक्षेत्र या कीमत 

( या दोनों ) के बारे में विवाद हो या पार्टियों ने अनुबंध के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को अनुमोदित कर दिया हो किन्तु कीमत में अभी 
भी तद्नुरूपी परिवर्तन को निर्धारित नहीं किए हों । यह निर्धारण करते समय कि अधिकारों और बाध्यताओं को , जिसे सृजित 
किया गया है या संशोधन द्वारा परिवर्तित किया गया है , प्रवर्तन योग्य है या नहीं , प्रतिष्ठान अनुबंध की शर्तों तथा अन्य साक्ष्यों 
सहित सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करेगा। यदि अनुबंध से संबंधित पक्षों (पार्टियों ) ने अनुबंध के कार्यक्षेत्र में 
परिवर्तन किए हैं किंतु कीमत में तद्नुरूपी परिवर्तन अभी तक नहीं किए हैं , तो प्रतिष्ठान संशोधन से उत्पन्न लेन - देन कीमत के 
परिवर्तन का अनुमान परिवर्तनशील प्रतिफल का अनुमान लगाने पर अनुच्छेद 50 -54 तथा परिवर्तनशील प्रतिफल का नियंत्रित 

( दबाव में ) अनुमान लगाने पर अनुच्छेद 56- 58 के अनुसार करेगा । 
20 . प्रतिष्ठान अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में लेखांकन करेगा यदि निम्नलिखित दोनो शर्ते मौजूद हों : 
( क ) अनुबंध का कार्यक्षेत्र उन वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के जुड़ने के कारण बढ़ता है जो कि सुभिन्न हैं ( देखें अनुच्छेद 26 - 30 के 

अनुसार); तथा 
( ख ) अनुबंध की कीमत प्रतिफल की उस राशि से बढ़ती है जो प्रतिष्ठान के वचन दिए गये अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए 

स्वतंत्र बिक्री कीमतों तथा उन विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को प्रतिफलित ( प्रतिबिंबित ) करने के लिए कीमतों में उचित 
समायोजन को प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए , एक प्रतिष्ठान वस्तुओं या सेवाओं के स्वतंत्र विक्रय मूल्य को ग्राहक द्वारा 
प्रप्त किये जाने वाले बट्टे के लिए समयोजित कर सकता है क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि प्रतिष्ठान उन विक्रय संबंधी लागतों 

को वहन करेगा जो कि किसी नये ग्राहक को समान वस्तुओं या सेवाओं को बेचते समय वहन की जाती । 
21. यदि अनुबंध संशोधन को अनुच्छेद 20 के अनुसार पृथक अनुबंध के रूप में लेखांकित नहीं किया जाता है , तो प्रतिष्ठान अनुबंध 

संशोधन की तारीख को अन्तरित नहीं की गई वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं ( अर्थात् शेष वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं) को निम्न 
में से जो भी लागू हो , उस तरह से लेखांकित करेगा : 
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( क ) यदि शेष वस्तुएं या सेवाएं अनुबंध संशोधन की तारीख को या पहले अन्तरित की गई वस्तुओं या सेवाओं से सुभिन्न है तो 

प्रतिष्ठान अनुबंध संशोधन का उसी तरह लेखा करेगा मानो यह विद्यमान अनुबंध की समाप्ति तथा नए अनुबंध का सृजन थे । 
शेष कार्य निष्पादन बाध्यताओं को ( या अनुच्छेद 22( ख ) के अनुसार शेष सुभिन्न वस्तुओं के लिए पता लगाए गए एकल कार्य 
निष्पादन बाध्यता को ) आवंटित की जाने वाली प्रतिफल की राशि निम्नलिखित का योग होती है : 
(i) ग्राहक द्वारा वचनबद्ध प्रतिफल ( ग्राहक से पहले ही प्राप्त राशियों सहित ) जिसे लेन - देन कीमत के प्राक्कलन में शामिल 

किया गया था तथा जिसे आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी ; और 
(ii) अनुबंध संशोधन के भाग के रूप में वचनबद्ध प्रतिफल । 
( ख ) यदि शेष वस्तुएं या सेवाएं सुभिन्न नहीं हैं तो प्रतिष्ठान अनुबंध संशोधन के लिए इस तरह से लेखा करेगा , मानो ये विद्यमान 

अनुबंध के भाग थे और इसलिए वे एकल कार्य निष्पादन बाध्यता का भाग बनते हैं जो अनुबंध संशोधन की तारीख को 
आंशिक रूप से पूरा किया गया है । लेन देन की कीमत पर तथा प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता के पूर्णतः पूरा होने की 
प्रगति मापने के पैमाने पर अनुबंध संशोधन का जो प्रभाव होता है उसे अनुबंध संशोधन की तारीख को आय के समायोजन 
( या तो आय में वृद्धि होने या कमी होने) के रूप में मान्यता दी जाती है (अर्थात् आय का समायोजन संचयी कैच- अप 

( अलामकारी ) के आधार पर किया जाएगा); 
( ग) यदि शेष वस्तुएं या सेवाएं ( क) एवं ( ख ) का संयोजन है, तब प्रतिष्ठान संशोधित अनुबंध में पूरा नहीं किए गए ( आंशिक 

रूप से पूरा नहीं किए सहित) कार्य निष्पादन बाध्यताओं पर उस संशोधन के प्रभाव को इस तरीके से हिसाब में लेगा जो इस 

अनुच्छेद के उद्धेश्यों के अनुरूप होता है। 
कार्यनिष्पादन बाध्यताओं की पहचान 
22 . अनुबंध के प्रारंभ में प्रतिष्ठान ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं का आंकलन करेगा तथा ग्राहक को 

निम्न में से किसी को अन्तरित करने के प्रत्येक वचन को कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में पहचान करेगा : 
( क ) एक वस्तु या सेवा ( या वस्तुओं सेवाओं का समूह (बंडल )) जो सुभिन्न है; या 
( ख ) सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं की श्रृंखला एजो मूलतः रूप से ( तत्वतः) से वहीं हैं तथा जिसका ग्राहक को अन्तरित करने का 

समान तरीका है ( देखें अनुच्छेद 23)। 
23. सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं की श्रृंखलाओं के ग्राहकों को अन्तरित करने का एक ही तरीका होता है यदि निम्नलिखित दोनों 

मानदण्ड पूरे होते हैं : 
( क ) श्रृंखलाओं में प्रत्येक सुभिन्न वस्तु या सेवा को जिसे प्रतिष्ठान ग्राहकों को अन्तरित करने का वचन देता है, समय के दौरान 
__ ( समान्तर) कार्य निष्पादन बाध्यता बनने के लिए अनुच्छेद 35 में दिए गए मानदण्ड को पूरा करेगा ; और 
( ख ) अनुच्छेद 39-40 के अनुसार, श्रृंखलाओं में प्रत्येक सुभिन्न वस्तु या सेवा को ग्राहकों को अन्तरित करने संबंधी कार्य निष्पादन 

___ बाध्यता को पूर्णतः पूरा करने के लिए प्रतिष्ठान की प्रगति को मापने के लिए एक ही तरीका प्रयुक्त होगा । 

ग्राहकों के साथ अनुबंधों के वचन 
24. आमतौर पर ग्राहकों के साथ किया गया अनुबंध स्पष्ट रूप से उन वस्तुओं या सेवाओं का उल्लेख करता है जिसे प्रतिष्ठान ग्राहकों 

को अन्तरित करने के लिए वचन देता है। फिर भी , यह संभव है कि ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंध में पहचान की गई कार्य 
निष्पादन बाध्यता उन वस्तुओं या सेवाओं तक सीमित नहीं हो , जिसका उस अनुबंध में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है। ऐसा 
इसलिए है क्योंकि ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध में उन वचनों को भी शामिल किया जा सकता है जो प्रतिष्ठान के प्रचलित 
कारोबारी प्रथाओं, घोषित नीतियों या विशिष्ट विवरणों द्वारा निहित होते हैं अगर अनुबंध करने के समय वे वचन ग्राहकों की वैध 

अपेक्षाओं का सृजन करते हैं कि प्रतिष्ठान ग्राहक को वस्तु या सेवा अन्तरित करेगा । 
25 . कार्य निष्पादन बाध्यताओं में वे गतिविधियां जिन्हें प्रतिष्ठान को अनुबंध पूरा करने के लिए अवश्य करना चाहिए , तब तक 

शामिल नहीं होती हैं जब तक कि वे गतिविधियां ग्राहक को वस्तु या सेवा को अन्तरित न करती हो । उदाहरण के लिए, सेवा 
प्रदाता को अनुबंध स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करने की आवश्यकता हो सकती है। उन कार्यों 
के निष्पादन से जब तक वह कार्य पूरे किए जाते हैं , ग्राहकों को सेवा का अन्तरण नहीं होता है। इसलिए, वे स्थापन संबंधी 
गतिविधियां कार्यनिष्पादन बाध्यता नहीं है । 

विशिष्ट वस्तुएँ या सेवाएँ 
26. अनुबंध के आधार पर वचन दी गई वस्तुओं या सेवाओं में , निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं , किन्तु निम्नलिखित तक सीमित नहीं 

होती है : 
( क) प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री ( उदाहरण के लिए, विर्निमाता कास्टाक); 
( ख ) प्रतिष्ठान द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की पुर्नबिक्री ( उदाहरण के लिए खुदरा व्यापारी का व्यापारिक माल) ; 
( ग ) प्रतिष्ठान द्वारा खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के अधिकारों की पुर्नबिक्री ( उदाहरण के लिए , मूल के रूप में कार्य कर रहे 

प्रतिष्ठान द्वारा पुर्नबिक्रीत टिकट , जैसाकि अनुच्छेद ख34 - ख38 में वर्णित है ); 
( घ ) ग्राहक के लिए संविदागत रूप से सहमत कार्य (कार्यों) का निष्पादन करना ; 
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( ङ ) वस्तुएं या सेवाएं देने के लिए तुरंत तैयार ( तत्पर ) रहने की सेवा देना ( उदाहरण के लिए, सॉफ्टवेयर को अनिर्दिष्ट आधुनिक 

बनाना (अपडेट करना ) जिसे जब और यदि उपलब्ध है आधार पर दिया जाता है) या ग्राहक के लिए उन वस्तुओं या सेवाओं 

को तब उपलब्ध कराना , जब व जैसे ग्राहक उनके उपभोग का निर्णय ले । 
( च ) ग्राहकों को वस्तुएं या सेवाएं अन्तरित करने के लिए दूसरी पार्टी के प्रबंध करने की सेवा देना ( उदाहरण के लिए, दूसरी पार्टी 

के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना , जैसाकि अनुच्छेद ख34- ख38 में वर्णित है ); 
( छ ) भविष्य में दी जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं जिसे ग्राहक पुनविक्रय कर सकता है, या अपने ग्राहक को दे सकता है, के 

अधिकार मंजूर करना ( उदाहरण के लिए , प्रतिष्ठान जब खुदरा व्यापारी को उत्पादबिक्री करता है, तब वह उस व्यक्ति को 

अतिरिक्त वस्तु या सेवा अन्तरित करने का वचन देता है जो खुदरा व्यापारी से उत्पाद खरीदता है ); 
( ज ) ग्राहक कि ओर से आस्ति निर्माण , विनिर्माण या विकास करना ; 
( झ) लाइसेंस मंजूर करना ( देना ) अनुच्छेद ख52- ख63ख देखें ); तथा 
( ञ ) अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने के लिए विकल्प मंजूर करना ( जब वे विकल्प ग्राहक को ठोस अधिकार देते हैं , 

___ जैसाकि अनुच्छेद ख39 - ख43 में वर्णित है )। 
27 . यदि निम्नलिखित दोनों मानदण्ड को पूरे होते हैं , तब वह वस्तु या सेवा जिसके लिए ग्राहक को वचन दिया गया है, वह सुभिन्न है 
यदि निम्नलिखित दोनों मापदण्ड पूरे होते हैं : 
( क ) ग्राहक वस्तु या सेवा से या तो स्वयं अपने या अन्य स्रोतों के साथ लाभ उठा सकता जो ग्राहक को आसानी से उपलब्ध 

होते हैं , लाभ उठा सकता है (अर्थात् वस्तु या सेवा में सुभिन्न होने की क्षमता है); 
( ख ) ग्राहक को वस्तु या सेवा अन्तरित करने के लिए प्रतिष्ठान का वचन अनुबंध में दिए गए अन्य वचनों से पृथक रूप से 

पहचान योग्य है (अर्थात् वस्तु या सेवा को अन्तरित करने का वचन अनुबंध के संदर्भ में सुभिन्न होता है )। 
28 . यदि वस्तु या सेवा का उपयोग, उपभोग, विक्रय उस राशि के लिए किया जा सकता है जो रद्दी के मूल्य के वृहत्तर ( अधिकतर) है 

या इस तरह से रखा हुआ है जिससे आर्थिक लाभ मिलते ( पैदा होते ) हैं तो ग्राहक उस वस्तु या सेवा से अनुच्छेद 27 ( क ) के 
अनुसार लाभ उठा सकता है । कुछ वस्तु या सेवा के लिए, ग्राहक उस वस्तु या सेवा से स्वयं अपने लिए लाभ उठा सकता है । अन्य 
वस्तुओं या सेवाओं के लिए , ग्राहक उस वस्तु या सेवा से केवल अन्य उपलब्ध स्रोतों के संयोजन में ही लाभ उठा सकता है । 
आसानी से उपलब्ध स्रोत वह वस्तु या सेवा है , जिसे अलग से बेचा जाता है ( प्रतिष्ठान या दूसरे प्रतिष्ठान द्वारा ) या वह स्रोत जिसे 
ग्राहक ने प्रतिष्ठान से ( उन वस्तुओं या सेवाओं सहित जिसे प्रतिष्ठान ने अनुबंध के अधीन ग्राहक को पहले ही अन्तरित कर दिया 
होगा ) या अन्य लेन - देनों या परिणामों से पहले ही प्राप्त कर लिया है । विभिन्न तथ्यों से यह साक्ष्य जुटाया जा सकता है कि ग्राहक 
वस्तु या सेवा से या तो अपने लिए स्वयं या अन्य आसानी से उपलब्ध स्रोतों के संयोजन में लाभ उठा सकता है । उदाहरण के 
लिए , यह तथ्य कि प्रतिष्ठान नियमित रूप से वस्तु या सेवा को अलग - अलग बेचता है , यह सूचित (निर्दिष्ट ) करेगा कि ग्राहक उस 

वस्तु या सेवा से अपना स्वयं का या अन्य आसानी से उपलब्ध स्रोतों के साथ लाभ प्राप्त कर सकता है । 
29 . यह आकलन करने के लिए कि अनुच्छेद 27( ख ) के अनुसार प्रतिष्ठान का ग्राहक को वस्तुएं या सेवाएं अन्तरित करने का वचन 

अलग से पहचान योग्य हैं या नहीं , इसका उद्देश्य यह है कि यह निर्धारित किया जाए कि अनुबंध के संदर्भ वस्तुओं या सेवाओं को 
क्या एक - एक करके अन्तरित किया जाए या एक वस्तु या सेवा को या अनेक वस्तुओं या सेवाओं को एक साथ अन्तरित करने में 
वचन की प्रकृति क्या है। ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को अन्तरित करने के दो या दो से अधिक वचनों को विनिर्दिष्ट करने के 
घटक कि वे अलग से पहचान योग्य नहीं है उनमें निम्नलिखित सम्मिलित तो हैं लेकिन वे इतने तक ही सीमित नहीं हैं : 
( क ) प्रतिष्ठान अनुबंध में वचनबद्ध अन्य वस्तुओं या सेवाओं के साथ एक समूह (बंडल ) के रूप में समेकित करने की एक ऐसी 

महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है जो ग्राहक द्वारा अनुबंधित संयुक्त उत्पाद या ( आउटपुट) या उत्पादों को निरूपित करती 
है । दूसरे शब्दों में , प्रतिष्ठान उन वस्तुओं या सेवाओं को निविष्टियों ( इन्पुट्स ) के रूप में प्रयोग में लाता है ताकि वह 
ग्राहक द्वारा विनिर्दिष्ट संयुक्त उत्पाद ( आउटपुट ) या उत्पादों ( आउटपुट्स ) को उत्पन्न या सौप सके । एक संयुक्त उत्पाद 

( आउटपुट) या उत्पादों ( आउटपुट्स ) में एक से अधिक चरण , तत्व या इकाई हो सकते हैं । 
( ख ) एक या एक से अधिक वस्तुएं या सेवाएं महत्वपूर्ण रूप से संशोधित या ग्राहक के अनुकूल परिवर्तित की जाती हैं या 

अनुबंध में वचनबद्ध वस्तुएँ या सेवाएं , किसी अन्य एक या एक से अधिक वस्तुओं या सेवाओं से महत्वपूर्ण रूप से 

संशोधित या ग्राहक के अनुकूल परिवर्तित की गई हों । 
( ग ) वस्तुएं या सेवाएं एक - दूसरे पर बहुत हद तक निर्भर या बहुत हद तक सम्बंधित होती हैं । दूसरे शब्दों में , प्रत्येक वस्तु 

या सेवा अनुबंध में किसी अन्य एक या एक से अधिक वस्तुओं या सेवाओं द्वारा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है । 
उदाहरण के तौर पर , कुछ मामलों में , दो या दो से अधिक वस्तुएं या सेवाएं किसी अन्य वस्तु या सेवा द्वारा महत्वपूर्ण 
रूप से प्रभावित होती हैं क्योंकि प्रतिष्ठान अपने वचन के निर्वहन में प्रत्येक वस्तु या सेवा को अलग से अन्तरित करने में 

सक्षम नहीं होता है । 
30. यदि वचनबद्ध वस्तु या सेवा सुभिन्न नहीं होती है, तो प्रतिष्ठान उस वस्तु या सेवा को अन्य वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के साथ 

तब तक संयुक्त करेगा ( जोड़ेगा ) जब तक यह उन वस्तुओं या सेवाओं के समूह (बंडल ) का पता नहीं लगाता है जो सुभिन्न हैं । कुछ 
मामलों में , प्रतिष्ठान में उसका परिणाम अनुबंध में वचनबद्ध सभी वस्तुओं या सेवाओं के लिए प्रतिष्ठान के लेखा में एकल कार्य 
निष्पादन बाध्यता के रूप में होगा । 
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कार्य निष्पादन बाध्यताओं की पूर्ति 
31 . प्रतिष्ठान राजस्व को तब मान्यता देगा , जब ( या जैसे ही ) प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तु या सेवा ( अर्थात् एक आस्ति ) के 

अन्तरण द्वारा कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है । आस्ति तब अन्तरित की जाती है जब ( या जैसे ही ) ग्राहक उस आस्ति 

का नियंत्रण प्राप्त करता है। 
32 . अनुच्छेद 22 - 30 के अनुसार पता लगाए गए प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता के लिए प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ में निर्धारित 

करेगा कि यह समय के दौरान ( अनुच्छेद 35 - 37 के अनुसार ) कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है या एक समय पर 
( अनुच्छेद 38 के अनुसार) कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है। यदि प्रतिष्ठान समय के दौरान कार्य निष्पादन बाध्यता को 

पूरा नहीं करता है , तो कार्य निष्पादन बाध्यता को एक समय पर पूरा किया जाता है । 
33. वस्तुएं या सेवाएं आस्तियां हैं , भले ही उस क्षणभर के लिए ही , जब वे प्राप्त एवं प्रयुक्त होती हैं ( जैसाकि अधिकांश सेवाओं के 

मामले में होती है)। आस्ति का नियंत्रण आस्ति के उपयोग को निर्देशित करने की क्षमता तथा उस आस्ति से प्राप्त होने वाले सभी 
शेष लाभों को भरपूर प्राप्त करने का उल्लेख करता है। नियंत्रण में अन्य प्रतिष्ठानों की आस्ति का उपभोग करने व उससे लाभ प्राप्त 
करने से रोकने की क्षमता सम्मलित है। आस्ति के लाभ संभावित नकदी प्रवाह ( बर्हिप्रवाहों में बचत या अंतप्रवाहों ) हो सकते हैं , 
जो अनेक तरीके से जैसे कि निम्नलिखित द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त जा सकती हैं : 
( क ) आस्तियों का उपयोग वस्तुओं का उत्पादन करने या सेवाएं देने के लिए (सार्वजनिक सेवाओं सहित); 

आस्तियों का उपयोग अन्य आस्तियों का मूल्य बढ़ाने के लिए करना ; 
( ग ) दायित्वों का निपटारा या व्ययों को कम करने के लिए आस्तियों का उपयोग करना; 

आस्तियों की बिक्री करना या विनिमय करना; 
( ङ ) ऋण को सुरक्षित करने के लिए आस्ति गिरवी रखना; और 

( च) आस्ति संभालना ( को सुरक्षित रखना)। 
34. यह मूल्यांकन करते समय कि ग्राहक आस्ति का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है या नहीं , प्रतिष्ठान आस्ति की पुर्नखरीद के लिए किसी 

भी करार करने पर विचार करेगा ( अनुच्छेद ख64- ख76 देखें )। 

समय के दौरान पूरी की गई कार्य-निष्पादन बाध्यताएं 
35. प्रतिष्ठान वस्तु या सेवा का नियंत्रण समय के दौरान अन्तरित करता है, तभी वह समय के दौरान इसलिए कार्य निष्पादन बाध्यता 

को पूरा करता है तथा आय को मान्यता देता है, यदि निम्नलिखित मे से एक मानदंड पूरा होता है: 
( क ) प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन द्वारा दिए गए लाभों को , जैसे प्रतिष्ठान निष्पादित करता है, ग्राहक उन लाभों को एक साथ 
__ प्राप्त करता है तथा उपभोग करता है ( अनुच्छेद ख3- ख4 देखें ); 

प्रतिष्ठान का कार्य-निष्पादन एक आस्ति का सृजन करता है या वृद्धि करता है ( उदाहरण के लिए कार्य प्रगति पर ) जिसे 
ग्राहक नियंत्रित करता है जैसे ही आस्ति का सृजन होता है ( अनुच्छेद ख 5 देखें); या 
प्रतिष्ठान का कार्य-निष्पादन प्रतिष्ठान के लिये वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति का निर्माण नहीं करता है ( अनुच्छेद 36 
देखें ) तथा प्रतिष्ठान को अब तक पूरा किए गए कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान करने का प्रवर्तनीय अधिकार होता है 

( अनुच्छेद 37 देखें )। 
36. प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन द्वारा सृजित आस्ति का प्रतिष्ठान के लिए वैकल्पिक उपयोग नहीं होता है यदि प्रतिष्ठान को संविदागत 

रूप से उस आस्ति के सृजन या वृद्धि के दौरान आस्ति को सरलता से प्रेषित करने से रोका गया है या आस्ति को इसकी संपूर्ण 
स्थिति में दूसरे उपयोग के लिए सरलता से प्रेषित करने से व्यावहारिक रूप से सीमित किया गया है । प्रतिष्ठान के लिए आस्ति का 
वैकल्पिक उपयोग है या नहीं , यह निर्धारण अनुबंध के प्रारंभ में ही किया जाता है। अनुबंध प्रारंभ होने के पश्चात प्रतिष्ठान आस्ति 
के वैकल्पिक उपयोग के आंकलन (निर्धारण ) का तब तक अद्यतन नहीं करेगा जब तक कि अनुबंध से संबंधित पक्षों ( पार्टियों ) उस 
अनुबंध संशोधन को , जो कार्य-निष्पादन बाध्यता में वास्तविक रूप से परिवर्तन करता है, को अनुमोदित नहीं करता । अनुच्छेद 

ख6- ख8 यह आंकलन करने के लिए मार्गदर्शन करता है कि प्रतिष्ठान के लिए आस्ति का वैकल्पिक उपयोग है या नहीं । 
37 . यह मूल्यांकन करते समय कि उसे अनुच्छेद 35 ( ग ) के अनुसार अब तक पूरा किए गए कार्य -निष्पादन के लिए भुगतान का 

प्रवर्तनीय अधिकार है या नहीं । प्रतिष्ठान अनुबंध की शर्तों के साथ -साथ किसी भी कानून पर, जो अनुबंध पर लागू होते हैं , पर 
विचार करेगा । अब तक पूरा किए गए कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान करने के अधिकार के लिए निश्चित राशि का होना 
आवश्यक नहीं है । तथापि , अनुबंध की अवधि किसी भी समय पर प्रतिष्ठान सतत् एक निश्चित राशि का हकदार अवश्य होता है, 
जो कम से कम अब तक पूरा किए गए कार्य-निष्पादन के लिए प्रतिष्ठान को क्षतिपूर्ति करता है, यदि ग्राहक या दूसरी पार्टी द्वारा 
प्रतिष्ठान के निष्पादन की विफलता के अलावा अन्य कारणों से अनुबंध को रद्द कर दिया जाता है। अनुच्छेद ख9- ख 13 भुगतान 
करने के अधिकार के अस्तित्व तथा प्रवर्तनीयता और प्रतिष्ठान को भुगतान का अधिकार प्रतिष्ठान को अब तक पूरा किए गए इसके 
कार्य-निष्पादन के लिए भुगतान किए जाने का हक देगा या नहीं, इसके आंकलन के लिए मार्गदर्शन देता है । 

एक समय पर पूरी की गई कार्यनिष्पादन बाध्यताएं 
38. यदि अनुच्छेद 35 - 37 के अनुसार कार्य निष्पादन बाध्यता समय के दौरान पूरी नहीं होती है तो प्रतिष्ठान एक समय पर कार्य 

निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है । उस समय का निर्धारण करने के लिए, जिस पर ग्राहक वचनबद्ध आस्ति का नियंत्रण प्राप्त 
करता है और प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 31- 34 में नियंत्रण के लिए अपेक्षाओं पर 
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विचार करेगा। इसके अतिरिक्त , प्रतिष्ठान नियंत्रण के अंतरण के लिए संकेतों पर विचार करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं , 
किंतु वे निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं : 
( क ) प्रतिष्ठान को आस्ति के लिए भुगतान प्राप्त करने का वर्तमान अधिकार है - यदि ग्राहक वर्तमान में आस्ति के भुगतान के 

लिए बाहय है, तब यह संकेत कर सकता है कि ग्राहक ने विनिमय की जा रही आस्ति का उपयोग के लिए प्रेषित करने की 
क्षमता प्राप्त कर ली है और उससे सभी शेष लाभों में से अधिकार को प्राप्त करता है । 
ग्राहक का आस्ति पर कानूनी हक है – कानूनी हक संकेत करता है कि अनुबंध की किस पार्टी को आस्ति के उपयोग को 
निर्देशित करने की तथा उससे सभी शेष लाभों को पूर्णतः प्राप्त करने की या उन लाभों तक अन्य प्रतिष्ठानों की पहुंच को 
प्रतिबंधित करने की क्षमता है। इसलिए आस्ति के कानूनी हक का अन्तरण संकेत करता है कि ग्राहक ने आस्ति का 
नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। यदि प्रतिष्ठान कानूनी हक केवल ग्राहक के भुगतान करने में विफलता के विरूद्ध संरक्षण के 

रूप में प्रतिधारित करता है, तो प्रतिष्ठान के वे अधिकार ग्राहक को आस्ति का नियंत्रण प्राप्त करने से नहीं रोकते हैं । 
( ग ) प्रतिष्ठान ने आस्ति का भौतिक स्वामित्व अन्तरित कर दिया है- ग्राहक को आस्ति का भौतिक स्वामित्व यह संकेत करता 

है कि , ग्राहक को आस्ति के उपयोग करवाने की योग्यता है , और उससे सभी शेष लाभों को पूर्णतः प्राप्त करने की या उन 
लाभों पर अन्य प्रतिष्ठानों की पहुंच प्रतिबंधित करने की क्षमता है तब यह हो सकता है कि भौतिक स्वामित्व का आस्ति 
के नियंत्रण के साथ मेल नहीं हो । उदाहरण के लिए, कुछ पुर्नखरीद करारों में तथा कुछ प्रेषण व्यवस्थाओं में , ग्राहक या 
परेषिती को उस आस्ति का भौतिक स्वामित्व हो सकता है जिसे प्रतिष्ठान नियंत्रित करता है । इसके विपरीत कुछ बिल 
तथा धारण व्यवस्थाओं में , प्रतिष्ठान का उस आस्ति पर भौतिक स्वामित्व हो सकता है जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है । 
अनुच्छेद ख 64- ख76, ख 77 - ख78 तथा ख 79- ख82 क्रमशः पुर्नखरीद करारों, प्रेषण व्यवस्थाओं तथा बिल -तथा - धारण 
व्यवस्थाओं के लेखांकन पर मार्गदर्शन देता है । 
ग्राहक के पास आस्ति के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल होता है अंतरण आस्ति के स्वामित्व का महत्वपूर्ण 
जोखिम और प्रतिफल का ग्राहक को अंतरण यह संकेत करता है कि ग्राहक ने आस्ति के उपयोग को निर्देशित करने की 
योग्यता प्राप्त कर ली है , और वह उससे सभी शेष लाभों को पूर्णतः प्राप्त करता है। तथापि , वचनबद्ध आस्ति के स्वामित्व 
के जोखिमों एवं पुरस्कारों का मूल्यांकन करते समय प्रतिष्ठान उन जोखिमों को हटा देगा जो आस्ति के अन्तरण को कार्य 
निष्पादन बाध्यता के अतिरिक्त पृथक कार्य निष्पादन बाध्यता को बढ़ावा देते हैं । उदाहरण के लिए , प्रतिष्ठान ने ग्राहक 
को आस्ति का नियंत्रण अन्तरित कर दिया हो सकता है, किंतु अभी तक अन्तरित आस्ति से संबंधित अनुरक्षण सेवाएं देने 
के लिए अतिरिक्त कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा नहीं किया है । 
ग्राहक ने आस्ति को स्वीकार कर लिया है- ग्राहक के आस्ति की स्वीकृति से संकेत हो सकता है कि उसने आस्ति के उपयोग 
को निर्देशित करने की योग्यता प्राप्त कर ली है, और उससे सभी शेष लाभों को पूर्णतः प्राप्त करता है। जब आस्ति का 
नियंत्रण अन्तरित होता है जब संविदागत ग्राहक स्वीकृति शर्त के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिष्ठान अनुच्छेद 

ख83 - ख86 मे दिए गए मार्गदर्शन पर विचार करेगा । 
कार्य निष्पादन बाध्यता की पूर्ण पूर्ति की तरफ प्रगति का माप 
39 . अनुच्छेद 35 - 37 के अनुसार समय के दौरान पूरे किए गए हर कार्य-निष्पादन बाध्यता के लिए प्रतिष्ठान उस कार्य निष्पादन 

बाध्यता को पूर्ण रूप से पूरा करने के विषय में प्रगति का माप करके समय के दौरान आय को मान्यता देगा । प्रगति का माप करते 
समय उद्देश्य यह होता है कि ग्राहक को दिए गए वचन को वस्तुओं और सेवाओं के नियंत्रण के अन्तरण करने में प्रतिष्ठान के कार्य 

निष्पादन को दिखाया जाना है (अर्थात् प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन को पूरा करना)। 
40 . प्रतिष्ठान समय के दौरान पूरे किये गए प्रत्येक कार्य-निष्पादन बाध्यता के लिए प्रगति की एकल प्रणाली का प्रयोग करेगा तथा 

प्रतिष्ठान उस प्रणाली की सुसंगत रूप से एक जैसे कार्य -निष्पादन बाध्यताओं एवं एक जैसी परिस्थितियों के लिए प्रयोग करेगा । 
प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रतिष्ठान समय के दौरान पूरे किए गए कार्य निष्पादन दायित्व पूर्ण रूप से पूरा करने के विषय 
में अपनी प्रगति का पुर्नमाप करेगा । 

प्रगति मापने की विधियाँ 
41 . प्रगति मापने की उपयुक्त पद्धतियों में उत्पाद पद्धतियों तथा निविष्टि पद्धतियां शामिल होती हैं । अनुच्छेद ख14- ख 19 में कार्य 

निष्पादन बाध्यता के पूर्ण रूप से पूरा करने के विषय में प्रतिष्ठान की प्रगति को मापने के उत्पाद पद्धतियों तथा निविष्टद 
पद्धतियों का प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। प्रगति मापने के लिए उपयुक्त तरीका निर्धारित करते समय प्रतिष्ठान 

उस वस्तु या सेवा की प्रकृति पर विचार करेगा ,जिसे प्रतिष्ठान ने ग्राहक को अन्तरित करने का वचन दिया है । 
42 . प्रगति मापने की पद्धति का प्रयोग करते समय प्रतिष्ठान उन वस्तुओं या सेवाओं की प्रगति के माप से अलग कर देगा जिनके लिए 

प्रतिष्ठान ग्राहक को नियंत्रण अन्तरण नहीं करता है । इसके विपरीत , प्रतिष्ठान उन वस्तुओं या सेवाओं की प्रगति के माप में 

शामिल करेगा जिनके लिए प्रतिष्ठान उस कार्य-निष्पादन बाध्यता को पूरा करने के समय ग्राहक को नियंत्रण अन्तरित कर देता है । 
43. जैसे ही समय के दौरान परिस्थितियां बदलती हैं , प्रतिष्ठान कार्य निष्पदान बाध्यता के नतीजे में हुए किन्ही परिवर्तनों को 

प्रतिबिंबित होने के लिए अपनी प्रगति के माप को अद्यतन करेगा । प्रतिष्ठान की प्रगति के माप में हुए ऐसे परिवर्तनों का भारतीय 
लेखा मानक 8, लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों तथा मूलों में परिवर्तन एवं त्रुटियों के अनुसार लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन के रूप में 
लेखांकन किया जाएगा । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रगति का समुचित माप 
44. प्रतिष्ठान समय के दौरान पूरा किए गए कार्य -निष्पादन बाध्यता के लिए आय की मान्यता केवल तभी देगा जब प्रतिष्ठान कार्य 

निष्पादन बाध्यता को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए अपनी प्रगति का उचित रूप में माप कर सके । एक प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन 
बाध्यता को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए अपनी प्रगति को समुचित रूप से माप करने योग्य नहीं होगा यदि इसे उस विश्वसनीय 

सूचना का अभाव होगा जो प्रगति मापने के उपयुक्त (उचित ) तरीके का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित हेगी। 
45 . कुछ परिस्थितियों में ( उदाहरणार्थ, अनुबंध के आरंभिक चरणों में ), प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता के परिणाम को समुचित 

रूप से मापने लायक नहीं हो सकता है किंतु प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करने में खर्चकिए गए लागतों को वसूल 
करने की आशा कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में , प्रतिष्ठान राजस्व को केवल उस समय तक खर्च की गई लागतों की सीमा तक 
मान्यता देगा जिससे यह कार्य निष्पादन बाध्यता के परिणाम को समुचित रूप माप सकता है । 

माप 
46. जब ( अथवा जैसे ही ) कार्य- निष्पादन बाध्यता पूरा किया जाता है, तब प्रतिष्ठान लेन - देन कीमत की राशि को राजस्व के रूप में 

मान्यता देगा ( जो परिवर्तनीय प्रतिफल के प्राक्कलनों को शामिल नहीं करता है) जो अनुच्छेद 56-58 के अनुसार बाधित है जिसे 
उस कार्य-निष्पादन बाध्यता को आवंटित किया गया है । 

लेन - देन कीमत का निर्धारण । 
47. प्रतिष्ठान लेन - देन कीमत का निर्धारण करने के लिए अनुबंध की शर्तों तथा इसके प्रचलित प्रथागत कारोबारी प्रथाओं पर विचार 

करेगा । लेन - देन कीमत प्रतिफल की वह राशि होती है जिससे प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण के 
बदले में , अन्य पार्टियों ( पक्षों) की ओर से वसूल की गई राशियों को छोड़कर ( उदाहरणार्थ, कुछ बिक्री करों ) हकदार होने की 
आशा करता है। ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध में वचनबद्ध प्रतिफल में निश्चित राशियां, परिवर्तनीय राशियां या दोनों शामिल 

हो सकते हैं । 
48. ग्राहक द्वारा वचनबद्ध प्रतिफल की प्रकृति , समय तथा राशि लेन - देन कीमत के प्राक्कलन को प्रभावित करते हैं । लेन - देन कीमत का 

निर्धारण करते समय प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी के प्रभावों (परिणामों ) पर विचार करेगा : 
( क ) परिवर्तनीय प्रतिफल ( अनुच्छेद 50 -55 और 59 देखें ); 

परिवर्तनीय प्रतिफल को बाधित करने वाले प्राक्कल ( अनुच्छेद 56-58 देखें); 

अनुबंध में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक ( अवयव) का अस्तित्व ( अनुच्छेद 60 - 65 देखें ); 
( घ ) गैर - नकदी प्रतिफल ( अनुच्छेद 66- 69 देखें); तथा 

( ङ ) ग्राहक को देय प्रतिफल ( अनुच्छेद 70-72)। 
49 . लेन - देन कीमत का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए, प्रतिष्ठान यह मान लेगा कि वस्तुओं या सेवाओं का ग्राहकों को अंतरण किया 

जाएगा जैसा कि मौजूदा अनुबंध के अनुसार वचनबद्ध है तथा अनुबंध को रद्द, नवीकृत या संशोधित नहीं किया जाएगा । 

परिवर्तनशील प्रतिफल 
50 . यदि अनुबंध के वचनबद्ध प्रतिफल में परिवर्तनशील राशि को शामिल किया जाता है तो प्रतिष्ठान प्रतिफल की उस राशि का 

प्राक्कलन करेगा जिसका प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण के बदले में हकदार होगा । 
51 . प्रतिफल की राशि में रियायतों , छूटों , वापसियों, जमाओं (क्रेडिट्स ) कीमत में रियायतों, प्रोत्साहनों , निष्पादन अधिलाभांश 

( बोनस ) या अन्य इसी तरह की मदों के कारण अन्तर हो सकता है । वचनबद्ध प्रतिफल में तब भी अंतर हो सकता है यदि प्रतिष्ठान 
का प्रतिफल के लिए हकदारी भावी घटना के घटित होने या अघटित होने पर अनिश्चित होती है। उदाहरणार्थ प्रतिफल की राशि 
परिवर्तनीय होगी यदि उत्पाद वापसी अधिकार के साथ या तो बेची गई थी , या निश्चित राशि विनिर्दिष्ट स्तर (माइलस्टोन ) की 

प्राप्ति पर निष्पाद अधिलाभांश (बोनस) के रूप में वचनबद्ध होता है। 
51कक . कुछ अनुबन्धों में शास्तियां विनिर्दिष्ट की जाती है। इन मामलों में शास्तियों का लेखा अनुबन्ध की विषयवस्तु के अनुसार किया 

जाता है। जहां लेन- देन की कीमत निर्धारित करने के लिए शास्ति अंतर्निहित होती है, वह परिवर्तनीय प्रतिफल का भाग होगी । 
उदाहरणतः यदि एक प्रतिष्ठान ग्राहक के साथ अनुबंध के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा सेवा को रु. 100000 के लिए 30 दिन की 
समाप्ति पर अन्तरित करने हेतु सहमत हो , परतु 30 दिन से अधिक समय हो जाए तो प्रतिष्ठान केवल रुः 95000 की प्राप्ति का 
पात्र होगा और रु. 5000 की कटौती को परिवर्तनीय प्रतिफल माना जाएगा । अन्य मामलों में , लेन - देन की कीमत स्थिर मानी 

जाएगी । 
52 . ग्राहक द्वारा वचनबद्ध प्रतिफल से संबंधित प्रवर्तनीयता का अनुबंध में स्पष्टतः उल्लेख हो सकता है । अनुबंध की शर्ते के अतिरिक्त , 

वचनबद्ध प्रतिफल परिवर्तनीय हो जाते है यदि निम्नलिखित दोनों में से कोई परिस्थिति मौजूद होती है : 
( क ) ग्राहक को प्रतिष्ठान के प्रथागत अनुकूल कारोबारी प्रथाओं, घोषित नीतियों या विशिष्ट वक्तव्यों से उत्पन्न वैध अपेक्षा है, कि 

प्रतिष्ठान प्रतिफल की राशि स्वीकार करेगा जो अनुबंध में उल्लिखित कीमत से कम है । अर्थात् , यह अपेक्षा की जाती है कि 
प्रतिष्ठान कीमत में रियायत छूट का प्रस्ताव करेगा । इस प्रस्ताव को क्षेत्राधिकार , उद्योग या ग्राहक के आधार पर रियायत , 

छूट , वापसी या जमा ( क्रेडिट ) के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है । 
( ख ) अन्य तथ्य और परिस्थितियां संकेत करते हैं , कि प्रतिष्ठान का आशय ग्राहक के साथ अनुबंध करते समय ग्राहक को कीमत में 

रियायत देने का प्रस्ताव देने का होता है । 
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53 . प्रतिष्ठान निम्नलिखित दोनों पद्धतियों में से उस किसी एक के प्रयोग द्वारा पद्धति के आधार पर जिससे प्रतिष्ठान प्रतिफल की उस 

राशि के बेहतर भविष्यवाणी की प्रत्याशा करता है उस परिवर्तनीय प्रतिफल की राशि का प्राक्कलन करेगा जिसका वह हकदार 
होगाः 
( क ) प्रत्याशित मूल्य - प्रत्याशित मूल्य संभावित प्रतिफल राशियों की पंक्ति में संभाव्य -भारित - राशियों की योग होती है । 

प्रत्याशित मूल्य परिवर्तनीय प्रतिफल राशियों का उचित प्राक्कलन हो सकता है यदि प्रतिष्ठान के पास इसी तरह की 
विशेषताओं वाले अनुबंधों की काफी अधिक संख्या है । 
अत्यधिक संभावित राशि - अत्यधिक संभावित राशि संभाव्य प्रतिफल राशियों (अर्थात् अनुबंध का एकल अत्यधिक 
संभावित राशि) की पंक्ति श्रृंखला में एकल अत्याधिक संभावित राशि होती है । अत्यधिक संभावित राशि परिवर्तनीय 
प्रतिफल की राशि का उचित प्राक्कलन तभी हो सकता है यदि अनुबंध के केवल दो संभावित परिणाम होते है ( उदाहरणार्थ, 

प्रतिष्ठान या तो कार्य निष्पादन अधिलाभांश ( बोनस ) प्राप्त करता है या नहीं करता है )। 
54 . एक प्रतिष्ठान परिवर्तनीय प्रतिफल की उस राशि पर जिसका प्रतिष्ठान हकदार होगा , अनिश्चितता के परिणाम का प्राक्कलन करते 

समय अनुबंध में शुरू से अंत तक लगातार रूप से एक पद्धति का प्रयोग करेगा । इसके अतिरिक्त , प्रतिष्ठान उस सभी सूचना पर 
( ऐतिहासिक, वर्तमान तथा पूर्वानुमान ) विचार करेगा जो प्रतिष्ठान को समुचित रुप से उपलब्ध है तथा संभावित प्रतिफल 
राशियों की समुचित संख्या का पता लगाएगा । वह सूचना जिसे प्रतिष्ठान परिवर्तनीय प्रतिफल की राशि का प्राक्कलन करने के 
लिए प्रयोग करता है, वह प्रारपिक रूप से उस सूचना के समान होगी जिसे प्रतिष्ठान प्रबंधन बोली - और -प्रस्ताव प्रक्रिया के दौरान 
तथा वस्तुओं या सेवाओं के लिए कीमतों को स्थापित करने में प्रयोग करता है । 

वापसी दायित्व 
55 . प्रतिष्ठान वापसी दायित्व को मान्यता तब देगा यदि प्रतिष्ठान ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करता है तथा कुछ या पूरा प्रतिफल वापस 

देने की प्रत्याशा करता है। वापसी दायित्व को प्राप्त ( या प्राप्य ) प्रतिफल की उस राशि पर मापा जाता है जिसके लिए प्रतिष्ठान 
हकदार होने की आशा नहीं करता (अर्थात् लेन- देन कीमत में सम्मिलित नहीं की गई राशियां )। वापसी दायित्व ( लेन- देन कीमत 
में तथा अनबंध दायित्व में तदनरूपी परिवर्तन ) को प्रत्येक रिपोर्टिग अवधि के अन्त की परिस्थितियों में परिवर्तनों के लिए 
अद्यतन किया जाएगा । वापसी के अधिकार के साथ बिक्री से संबंधित वापसी दायित्व को हिसाब में लेने के लिए प्रतिष्ठान 

अनुच्छेद ख 20 - ख 27 में दिए गए मार्गदर्शन का प्रयोग करेगा । 
परिवर्तनीय प्रतिफल का निषेध करने वाले प्राक्कलन 
56. प्रतिष्ठान लेन - देन कीमत में अनुच्छेद 53 के अनुसार प्राक्कलित परिवर्तनीय राशि की कुछ या सभी राशियों को केवल उस सीमा 

तक शामिल करेगा जिस सीमा तक यह अत्यधिक संभवनीय है, कि जब परिवर्तनीय प्रतिफल के साथ संबंधित अनिश्चितता को 

बाद में दूर कर दिया जाएगा तब मान्यता प्राप्त संचयी आय की राशि में महत्वपूर्ण उलटाव (विपर्यय ) नहीं होगा। 
57 . यह आंकलन करने के लिए कि यह अत्यधिक संभवनीय है या नहीं जिससे कि जब एक बार परिवर्तनीय प्रतिफल से संबंधित 

अनिश्चितता को बाद में दूर कर लिया जाता है तब मान्यता प्राप्त संचयी आय की राशि में महत्वपूर्ण उलटाव (विपर्यय ) नहीं होता 
है , प्रतिष्ठान दोनों , संभावनाओं तथा आय विपर्यय के आकार पर विचार करेगा । उन तथ्यों , जो संभावना तथा आय विपर्यय के 
आकार को बढा सके , में निम्नलिखित शामिल है, किन्तु वे निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैः । 
( क ) प्रतिफल की राशि उन तथ्यों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है जो प्रतिष्ठान के प्रभाव क्षेत्र के बाहर है। उन तथ्यों में बाजार 

में अस्थिरता , निर्णय या अन्य पार्टियों की कार्यवाहीं , मौसम की स्थितियां तथा वचनबद्ध वस्तु या सेवा के अप्रचलित होने 

का अधिक खतरा सम्मिलित हो सकता है । 
( ख ) प्रतिफल की राशि के बारे में अनिश्चितता की लंबे समय तक दूर हो जाने की प्रत्याशा नहीं है। 
( ग ) प्रतिष्ठान का अनुभव ( या अन्य साक्ष्य ) समरुप अनुबंधों के साथ सीमित है, या उस अनुभव ( या अन्य साक्ष्य ) भावी मूल्य 

सीमित होता है। 
( घ ) प्रतिष्ठान की या तो कीमत में रियायतों की विस्तृत पंक्ति श्रृंखला या एक जैसी परिस्थितियों में एक समान अनुबंधों के 

भुगतान शर्तों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव देने की प्रथा है । 
( ङ ) अनुबंध में संभावित प्रतिफल राशियों की प्रचुर संख्या और विस्तृत पंक्ति श्रृंखला होती है । 
58. प्रतिष्ठान उस प्रतिफल के लेखांकन के लिए जो बिक्री - आधारित या उपयोग -आधारित अधिशुल्क ( रॉयल्टी) के रुप में है जो बौद्धिक 

समाप्ति के लाइसेंस के विनिमय के लिए वचनबद्ध है, के लिए अनुच्छेद ख63 का प्रयोग करेगा । 

परिवर्तनशील प्रतिफल का पुर्ननिर्धारण ( पुनःआकलन ) 
59. प्रत्येक रिपोर्टिग अवधि के अन्त में , मौजूदा परिस्थितियों तथा रिपोर्टिग अवधि के दौरान की परिस्थितियों में परिवर्तनों का 

विश्वसनीय रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिष्ठान प्राक्कलित लेन - देन कीमत का ( परिवर्तनीय प्रतिफल का प्राक्कलन निरूद्ध है 
या नही , इसके निर्धारण ( आंकलन ) को अद्यतम करने सहित ) अद्यतन करेगा । प्रतिष्ठान लेन - देन कीमत में हुए परिवर्तनों का 
अनुच्छेद 87-90 के अनुसार लेखा करेगा। 

अनुबंध में महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक की विद्यमानता 
60. लेन- देन की कीमत का निर्धारण करने में , प्रतिष्ठान रूपये को समय मूल्य के प्रभाव के लिए वचनबद्ध प्रतिफल राशि को 

समायोजित करेगा , यदि अनुबंध से संबंधित पार्टियों (पक्षों ) द्वारा सहमत की गई भुगतानों की समयावधि ( या तो सुनिश्चित रूप 
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से या अंर्तनिहित रूप से ) ग्राहक को अंतरण की जा रही वस्तुओं या सेवाओं के वित्तीयन के महत्वपूर्ण लाभ को ग्राहक या प्रतिष्ठान 
को प्रदान करती है । उन परिस्थितियों में , अनुबंध में महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक ( तत्व ) निहित होता है। महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक 
इस बात के बावजूद कि अनुबंध में वित्तीयन संबंधी वचन स्पष्ट रूप से उल्लिखित है या अनुबंध से संबंधित पार्टियों ( पक्षों ) द्वारा 

सहमत भुगतान शर्तो में अंर्तनिहित है या नहीं, के भी रह सकता है । 
61. महत्वपूर्ण वित्तीयन के लिए वचनबद्ध प्रतिफल की राशि का समायोजन करते समय प्रतिष्ठान का उद्देश्य राजस्व की उस राशि पर 

मान्यता देना होता है जो उस कीमत को प्रतिबिंबित करती है जिसे ग्राहक ने वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए दिया होता 
यदि ग्राहक ने उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए नकद भुगतान किया होता जब या जैसे ही वे वस्तुए ग्राहक को अंतरण होती है 
( अर्थात् नकद विक्रय कीमत ) जैसे कि नकद विक्रय मूल्य प्रतिष्ठान यह निर्धारित करने के लिए कि क्या अनुबंध में वित्तीयन घटक 
निहित हैं और क्या वह वित्तीयन घटक निम्नलिखित दोनों सहित अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण हैं सभी संबंधित तथ्यों एवं 
परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह मूल्यांकन करेगाः 

( क ) वचनबद्ध प्रतिफल तथा वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं की नकद विक्रय कीमत के बीच का अन्तर, यदि कोई हो ; तथा 
( ख ) निम्नलिखित दोनों के संयुक्त प्रभाव ( परिणाम): 
(i) जब प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं का अंतरण करता है और जब ग्राहक उन वस्तुओं या 

सेवाओं के लिए भुगतान करता है, उन दोनों समयों के बीच का अनुमानित अंतर ; तथा 

(ii) संबंधित बाजार में चालू (प्रभावी) ब्याज दरें । 
62 . अनुच्छेद 61 के निर्धारण के बावजूद, एक ग्राहक के साथ अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक नहीं होगा अगर निम्नलिखित 

कारकों में से कोई एक कारक विद्यमान होता हैः 
( क ) ग्राहक ने वस्तुओं या सेवाओं का भुगतान अग्रिम रूप से कर दिया है और वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण के समय ग्राहक 

के विवेकाधिकार पर है । 
ग्राहक द्वारा वचनबद्ध प्रतिफल की अधिकांश राशि या उस प्रतिफल का समय किसी भावी घटना के घटित होने या न 
होने के आधार पर परिवर्तित हो सकती है और वह घटना मूल रूप से न तो ग्राहक के नियंत्रण में है और न ही प्रतिष्ठान 

के ( जैसे कि , यदि प्रतिफल एक बिक्री आधारित रॉयल्टी है)। 
( ग ) वचनबद्ध प्रतिफल और वस्तु या सेवा की नकद बिक्री कीमत ( जैसे कि अनुच्छेद 61 में यथावर्णित ) में अन्तर ग्राहक या 

प्रतिष्ठान में से किसी एक को वित्त के प्रावधान से भिन्न अन्य कारणों से होता है और साथ ही , इन दोनों राशियों के 
बीच का अन्तर , अन्तर के कारण के अनुपात में होता हैं । उदाहरण के लिए , भुगतान की शर्ते प्रतिष्ठान या ग्राहक को 

अन्य तीसरी पार्टी (पक्ष ) द्वारा अनुबंध की कुछ या सभी बाध्यताओं को पर्याप्त रूप से पूरा न करने से बचाव करता है । 
63. एक व्यवाहारिक युक्ति ( उपाय ) के रूप में , एक प्रतिष्ठान द्वारा महत्वपूर्ण वित्तीयन घटन के प्रभाव को प्रतिफल की वचनबद्ध राशि 

में समायोजन की आवश्यकता नहीं है बशर्ते प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ में यह आशा करता है कि उसके द्वारा ग्राहक के वचनबद्ध 

वस्तु या सेवा के अंतरण और ग्राहक द्वारा उस वस्तु या सेवा के भुगतान की तिथियों के बीच की अवधि एक वर्ष या इससे कम हो । 
64 . महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक के लिए प्रतिफल की वचनबद्ध राशि के समायोजन में अनुच्छेद 61 के उद्देश्य की पूर्ति के लिए , प्रतिष्ठान 

उस बट्टागत दर का प्रयोग करेगा जो अनुबंध के प्रारंभ में प्रतिष्ठान व ग्राहक के मध्य किसी अलग वित्तीयन लेन- देन में प्रदर्शित की 
जाती है। यह दर अनुबंध में वित्तीयन प्राप्त करने वाली पार्टी ( पक्ष ) की ऋण विशेषताओं और ग्राहक या प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त 
संपार्शिवक प्रतिभूति या कोई अन्य प्रतिभूति (सिक्योरिटी ), जिसमें अनुबंध में अंतरित आस्तियां सम्मिलित हैं , को प्रदर्शित करती 
है । प्रतिष्ठान उस दर का पता लगाकर जो वचनबद्ध प्रतिफल की सांकेतिक राशि का उस कीमत पर जिसका ग्राहक नकद में उन 
वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान करेगा जब ( या जैसे ही ) वे ग्राहक को अंतरित होती है, उन दरों का निर्धारण करने के लिए 
सक्षम हो सकता है । अनुबंध के प्रारंभ के बाद , प्रतिष्ठान ब्याज दरों या अन्य परिस्थितियों ( जैसे कि , ग्राहक के ऋण जोखिम के 

आंकलन में परिवर्तन ) में परिवर्तन के कारण से बट्टागत दर को अद्यतन नहीं करेगा । 
65 . एक प्रतिष्ठान लाभ - हानि विवरण में वित्तीयन के प्रभावों (ब्याज राजस्व या ब्याज व्यय) को ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व से 

अलग प्रस्तुत करेगा। ब्याज राजस्व या ब्याज व्यय को उस सीमा तक ही मान्यता दी जाती है जितना कि एक अनुबंध आस्ति ( या 
प्राप्य राशि ) या अनुबंध दायित्व को ग्राहक के साथ अनुबंध के लेखें में मान्यता दी गयी है । 

गैर-नकदी प्रतिफल 
66. अनुबंध के लिए लेन - देन कीमत का निर्धारण करने के लिए, जिसमें ग्राहक नकदी से पृथक स्वरूप में प्रतिफल का वचन देता है , 

प्रतिष्ठान गैर - नकदी प्रतिफल ( या गैर -नकदी प्रतिफल के वचन को ) का उचित मूल्य पर माप करेगा । 
67 . यदि प्रतिष्ठान गैर -नकदी प्रतिफल के उचित मूल्य का प्राक्कलन समुचित रूप से नहीं कर सका है तो प्रतिष्ठान प्रतिफल के बदले में 

ग्राहक को ( या ग्राहक के वर्ग को ) वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के स्वतंत्र विक्रय कीमत के संदर्भ द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिफल का 

माप करेगा । 
68. गैर - नकदी प्रतिफल का उचित मूल्य प्रतिफल के स्वरूप के कारण भिन्न हो सकता है ( उदाहरणार्थ, शेयर जिसे प्रतिष्ठान ग्राहक से 

प्राप्त करने के लिए हकदार है उसकी कीमत में परिवर्तन )। यदि ग्राहक द्वारा वचनबद्ध गैर -नकदी प्रतिफल का उचित मूल्य उसकी 
केवल प्रतिफल के स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कारणों से भिन्न हैं , ( उदाहरण के लिए , उचित मूल्य में प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन के 
कारण अन्तर हो सकता है ) तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 56 - 58 की अपेक्षाओं का प्रयोग करेगा । 
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69. प्रतिष्ठान के द्वारा अनुबंध का पालन सहज बनाने के लिए यदि ग्राहक वस्तुओं या सेवाओं ( उदाहरणार्थ पदार्थो, उपस्कर या श्रम ) 

का योगदान करता हैं तो प्रतिष्ठान यह आंकलन करेगा कि क्या यह उन योगदान की हुई वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण प्राप्त 
करता है । यदि ऐसा है , तो प्रतिष्ठान योगदान की हुई वस्तुओं या सेवाओं की गणन ग्राहक से प्राप्त गैर - नकदी प्रतिफल के रूप में 
करेगा । 

ग्राहक को देय प्रतिफल 
70 . ग्राहक को देय प्रतिफल में वे नकदी राशियां शामिल होती हैं जिसका प्रतिष्ठान ग्राहक को ( या अन्य पार्टियों ( पक्षों ) को , जो ग्राहक 

से प्रतिष्ठान की वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है) भुगतान करता है अथवा भुगतान करने की आशा करता है । ग्राहक को देय प्रतिफल 
में जमा या अन्य मदें ( उदाहरणार्थ कूपन या वाउचर) भी शामिल होती हैं , जिन्हें प्रतिष्ठान ( या अन्य पार्टियां (पक्ष) जो प्रतिष्ठान 
वस्तुएं या सेवाएं ग्राहक से खरीदती हैं ) को देय राशियों के विरूद्ध उपयोग की जा सकती हैं । प्रतिष्ठान ग्राहक को देय प्रतिफल को 
लेन - देन कीमत और इसलिए, आय की कमी के रूप में तब तक लेखा करेगा जब तक यह भुगतान ग्राहक को उन सुभिन्न वस्तु या 
सेवा के बदले नहीं किया जाएगा ( जैसाकि अनुच्छेद 26 - 30 में वर्णित हैं ) जिसे ग्राहक प्रतिष्ठान को अंतरित करता है । यदि ग्राहक 
को देय प्रतिफल में कोई परिवर्तनीय राशि सम्मिलित होती है तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 50 -58 के अनुसार लेन - देन कीमत ( यह 

निर्धारण करने सहित कि परिवर्तनीय राशि का प्राक्कलन बाधित है या नहीं ) का प्राक्कलन करेगा । 
71 . यदि ग्राहक को देय प्रतिफल किसी सुभिन्न वस्तु या सेवा के लिए भुगतान है, तो प्रतिष्ठान वस्तु या सेवा की खरीद को उसी तरीके 

से लेखा करेगा जैसा यह आपूर्तिकर्ताओं से अन्य खरीदों के लिए लेखा करता है । यदि ग्राहक को देय प्रतिफल की राशि उस सुभिन्न 
वस्तु या सेवा के उचित मूल्य से अधिक है, जो प्रतिष्ठान ग्राहक से प्राप्त करता है , तब प्रतिष्ठान ऐसी अतिरिक्त राशि का लेन - देन 
कीमत में कमी के रूप में लेखा करेगा । यदि प्रतिष्ठान ग्राहक से प्राप्त वस्तु या सेवा के उचित मूल्य का प्राक्कलन समुचित तरीके से 
नहीं कर सकता है , तब यह ग्राहक को देय संपूर्ण प्रतिफल की लेखा लेन - देन कीमत में कटौती के रूप में करेगा । 
तद्नुसार, यदि ग्राहक को देय प्रतिफल का लेखा लेन - देन कीमत में कटौती के रूप में किया जाता है , तो प्रतिष्ठान आय की कमी 
को तब मान्यता देगा जब ( या जैसे ही ) निम्नलिखित दोनों घटनाओं में से जो भी घटना बाद में घटती हैः 
( क ) प्रतिष्ठान ग्राहक को संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण के लिए आय को मान्यता देता है; और 
( ख ) प्रतिष्ठान प्रतिफल का भुगतान करता है या भुगतान करने का वचन देता है ( भले ही , भुगतान भावी घटनाओं पर सशर्त होता 
है )। वह वचन प्रतिष्ठान के प्रचलित कारोबारी प्रथाओं द्वारा अंतर्निहित हो सकते है । 

लेन - देन कीमत का कार्यनिष्पादन बाध्यता पर आवंटन 
73. लेन- देन कीमत का आवंटन करते समय प्रतिष्ठान का उद्देश्य उस राशि से प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता ( अथवा सुभिन्न वस्तु या 

सेवा) पर लेन - देन कीमत का उस राशि में आवंटन करना होता है जो प्रतिफल की उस राशि का वर्णन करता है जिसका प्रतिष्ठान 
ग्राहक को वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण करने के बदले में हकदार होने की आशा करता है। 
आवंटन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए , प्रतिष्ठान अनुच्छेद 76- 80 के अनुसार , अनुच्छेद 81 - 83 (रियायतें आवंटित करने के 
लिए) तथा अनुच्छेद 84 -86 ( प्रतिफल आवंटित करने के लिए जिसमें परिवर्तनीय राशियां सम्मिलित हैं ) में यथानिर्दिष्ट को 
छोडकर, प्रासंगिक स्वतंत्र बिक्री कीमत आधार पर अनुबंध में पता लगाए गए प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता पर लेन - देन कीमत 
का आवंटन करेगा । 
यदि अनुबंध में केवल एक कार्य निष्पादन बाध्यता है तो अनुच्छेद 76- 86 लागू नहीं होगें । तथापि , अनुच्छेद 84 -86 लागू हो 
सकते हैं यदि प्रतिष्ठान अनुच्छेद 22 ( ख ) के अनुसार एकल कार्य निष्पादन बाध्यता के रूप में माने गए सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं 
को सिलसिलेवार ( की श्रृंखला ) अंतरण करने का वचन देता है तथा वचनबद्ध प्रतिफल में परिवर्तनीय राशियां सम्मिलित होती हैं । 
स्वतंत्र बिक्री कीमतों पर आधारित आवंटन 
प्रासंगिक स्वतंत्र बिक्री कीमत के आधार पर प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता पर लेन - देन कीमत आवंटित करने के लिए, प्रतिष्ठान 
अनुबंध में प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता के अंतर्निहित ( Underlying ) सुभिन्न वस्तु या सेवा के लिए अनुबंध के प्रारंभ में स्वतंत्र 
बिक्री कीमत का निर्धारण करेगा तथा तथा उन स्वतंत्र बिक्री कीमतों के अनुपात में लेन - देन कीमत का आवंटन करेगा । 
स्वतंत्र बिक्री कीमत वह कीमत है, जिस पर प्रतिष्ठान ग्राहक को वचनबद्ध वस्तु या सेवा पृथक रूप से बेचेगा । स्वतंत्र बिक्री कीमत 
का सर्वोत्तम प्रमाण वस्तु या सेवा की प्रत्यक्षदर्शी कीमत होती है, जब प्रतिष्ठान उस वस्तु या सेवा को पृथक रूप से समान 
परिस्थितियों में तथा समान ग्राहकों को बेचता है । अनुबंधात्मक रूप से उल्लिखित कीमत या वस्तु या सेवा के लिए सूची कीमत 
उस वस्तु या सेवा के लिए स्वतंत्र बिक्री कीमत हो सकती है (किंतु ऐसा ही होना अनुमानित नहीं होगा )। 
यदि स्वतंत्र बिक्री कीमत स्पष्टतः प्रत्यक्षदर्शी नहीं होती है तो प्रतिष्ठान स्वतंत्र बिक्री कीमत का उस राशि पर प्राक्कलन करेगा 
जिसका परिणाम अनुच्छेद 73 में आवंटन उद्देश्य को पूरा करते हुए लेन - देन कीमत का आवंटनं होगा । स्वतंत्र बिक्री कीमत का 
प्राक्कलन करते समय प्रतिष्ठान ( बाजार की स्थितियों , प्रतिष्ठान विशिष्टि तथ्यों तथा ग्राहक या ग्राहक की श्रेणी के बारे में सूचना 
सहित ) सभी सूचनाओं पर विचार करेगा जो प्रतिष्ठान के लिए समुचित रूप से उपलब्ध होती है । ऐसा करते समय प्रतिष्ठान 
प्रत्यक्षदर्शी निविष्टियों का अधिकतम उपयोग करेगा तथा समान परिस्थितियों में सुसंगत रूप से प्राक्कलन तरीकों का प्रयोग 
करेगा । 
वस्तु या सेवा के स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन करने के लिए उपयुक्त पद्धतियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं , किंतु वे उन्हीं तक 
सीमित नहीं हैः 


78 . 
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( i) 


( क ) समायोजित ( व्यवस्थित ) बाजार आंकलन दृष्टिकोण -प्रतिष्ठान उस बाजार का मूल्यांकन कर सकता है जिसमें यह वस्तुओं या 

सेवाओं को बेचता है तथा उस कीमत का प्राक्कलन कर सकता है जिसका ग्राहक उस बाजार में उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए 
भुगतान करने के लिए इच्छुक होगा । उस दृष्टिकोण में , प्रतिष्ठान के प्रतिस्पर्धी द्वारा समान वस्तुओं या सेवाओं के लिए लागू 
कीमतों तथा उन कीमतों का प्रतिष्ठान की लागतों तथा लाभों ( मार्जिनों ) को प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक समायोजन करते 

हुए उल्लेख करना भी शामिल हो सकता है 
( ख ) संभावित लागत और लाभ ( मार्जिन ) दृष्टिकोण - प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करने की अपनी अपेक्षित लागतों का 

पूर्वानुमान कर सकता है तथा उसके बाद उस वस्तु या सेवा के लिए उपयुक्त लाभ ( मार्जिन ) को जोडेगा । 
( ग ) अवशिष्ट दृष्टिकोण - प्रतिष्ठान कुल लेन - देन कीमत में से अनुबंध में वचनबद्ध अन्य वस्तुओं या सेवाओं की प्रत्यक्षदर्शी स्वतंत्र विक्रय 

कीमत की रकम को घटाकर उस रकम के संदर्भ से स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन कर सकता है। तथापि , प्रतिष्ठान अनुच्छेद 78 
के अनुसार वस्तु या सेवा की स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कतलन करने के लिए अवशिष्ट दृष्टिकोण का उपयोग केवल तभी कर 
सकता है यदि निम्नलिखित में से कोई एक मानदण्ड पूरा हो जाता है। 

प्रतिष्ठान एक समान ( एक ही समय पर या उसके करीब ) वस्तु या सेवा को विभिन्न ग्राहकों को कीमत की विस्तृत पंक्ति 
श्रृंखला में विक्रय करता है बेचता है (अर्थात् विक्रय कीमत अत्यधिक परिवर्तनशील है क्योंकि प्रतिनिधि स्वतंत्र बिक्री 

कीमत पिछले लेन - देनों या अन्य प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण से समझने योग्य नहीं है ); या 
(ii ) प्रतिष्ठान ने उस वस्तु या सेवा के लिए अभी तक कीमत तय (स्थापित) नहीं की है तथा वस्तु या सेवा को पूर्व में स्वतंत्र 

आधार पर बेचा नहीं गया है ( अर्थात् विक्रय कीमत अनिश्चित है)। 
80 . अनुबंध में वचनबद्ध के वस्तुओं या सेवाओं के स्वतंत्र बिक्री कीमतों का प्राक्कलन करने के लिए पद्धतियों संयोजन के उपयोग किए 

जाने की आवश्यकता हो सकती है, यदि उनमें से दो या अधिक वस्तुएं या सेवाएं अत्यधिक परिवर्तनीय या अनिश्चित स्वतंत्र बिक्री 
कीमतों वाली हैंण उदाहरण के लिए, उन वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं , जिनकी अत्यधिक परिवर्तनीय या अनिश्चित स्वतंत्र 
विक्रय कीमत है, की पूर्णयोग स्वतंत्र बिक्री कीमत के प्राक्कलन करने के लिए प्रतिष्ठान अवशिष्ट दृष्टिकोण का उपयोग कर सकता है 
और उसके बाद अवशिष्ट दृष्टिकोण द्वारा निर्धारित उस प्राक्कलित पूर्णयोग कुल स्वतंत्र बिक्री कीमत से प्रासंगिक अलग- अलग 
वस्तुओं या सेवाओं की स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन करने के लिए दूसरी पद्धति का उपयोग करेगा। जब प्रतिष्ठान अनुबंध में 
प्रत्येक वचनबद्ध वस्तु या सेवा के स्वतंत्र बिक्री कीमत का प्राक्कलन करने के लिए पद्धतियों के संयोजन का प्रयोग करता हैं तब 
प्रतिष्ठान यह मूल्यांकन करेगा कि उन प्राक्कलित स्वतंत्र बिक्री कीमतों पर लेन - देन कीमतों का आवंटन करना अनुच्छेद 73 में दिए 
गए आवंटन उद्देश्य तथा अनुच्छेद 78 में स्वतंत्र बिक्री कीमतों के प्राक्कलन के लिए दी गई अपेक्षाओं के अनुकूल होगा या नहीं । 

छूट (रियायत) का आवंटन 
81 . यदि अनुबंध में उन वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं की स्वतंत्र विक्रय कीमतों की कुल रकम अनुबंध में वचनबद्ध प्रतिफल से अधिक 

होता है तो ग्राहक वस्तुओं या सेवाओं को समूह में खरीदने के लिए रियायत प्राप्त करता है । सिवाय इसके कि जब प्रतिष्ठान के पास 
अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण होता है कि समस्त रियायत अनुबंध के कार्य निष्पादन बाध्यताओं में से केवल एक या 
अधिक से , किंतु सभी से नहीं , संबंधित होती है तब प्रतिष्ठान अनुबंध के सभी कार्य निष्पादन बाध्यताओं में यथानुपात रियायत 
आवंटित करेगा। उन परिस्थितियों में रियायतों का यथानुपात आवंटन प्रतिष्ठान का सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के अंतर्निहित 
प्रासंगिक स्वतंत्र विक्रय कीमतों के आधार पर प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता पर लेन - देन कीमत का आवंटन करने के फलस्वरुप 


82. प्रतिष्ठान संपूर्ण रियायत का आवंटन , अनुबंध में एक या अधिक , किंतु सभी नही, कार्य -निष्पादन बाध्यताओं के लिए करेगा , यदि 

निम्नलिखित सभी मानदण्ड पूरे किए जाते हैं : 
( क) प्रतिष्ठान नियमित रुप से अनुबंध में प्रत्येक सुभिन्न वस्तु या सेवा ( या सुभिन्न वस्तु या सेवा के प्रत्येक समूह (बंडल )) को 

स्वतंत्र आधार पर बेचता है; 
( ख ) प्रतिष्ठान प्रत्येक समूह (बंडल ) में वस्तुओं या सेवाओं के स्वतंत्र विक्रय कीमतों में रियायत पर उन सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं 

के कुछबंडल ( या बंडलों) को स्वतंत्र आधार पर भी नियमित रूप से बेचता है; तथा 
( ग ) अनुच्छेद 82 ( ख ) में वर्णित वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्येक बंडल को आरोप्य ( attributable) रियायत मूलतः उतने ही होती 

है जितना अनुबंध में कुल रियायत होती है तथा प्रत्येक बंडल में वस्तुओं या सेवाओं का विश्लेषण उस कार्य-निष्पादन 

___ बाध्यता ( या कार्य निष्पादन बाध्यताओं) का प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण देता है जिससे अनुबंध की संपूर्ण रियायत संबंधित होती है । 
83. यदि रियायत को अनुच्छेद 82 के अनुसार अनुबंध में एक या अधिक कार्य निष्पादन बाध्यताओं के लिए आवंटित किया जाता है , 

तो प्रतिष्ठान अनुबंध 79 (ग ) के अनुसार वस्तु या सेवा के स्वतंत्र विक्रय कीमत का प्राक्कलन करने के लिए अवशिष्ट दृष्टिकोण का 
उपयोग करने से पहले रियायत का आवंटन करेगा । 

परिवर्तनशील प्रतिफल का आवंटन 
84. परिवर्तनीय प्रतिफल जो अनुबंध में वचनबद्ध है , समस्त अनुबंध या अनुबंध के विशिष्ट भाग पर आरोप हो सकता है, जैसे 

निम्नलिखित में से कोईः 
( क ) अनुबंध में एक या अधिक , किंतु सभी नही, कार्य निष्पादन बाध्यताओं ( उदाहरणार्थ, प्रतिष्ठान द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के 

अन्दर वचनबद्ध वस्तु या सेवा के अंतरण पर अधिलाभांश ( बोनस) आकस्मिक हो सकता है ): या 
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( ख ) एक या अधिक लेकिन समस्त नहीं , वे एक श्रृंखला में वचनबद्ध सुभिन्न वस्तुएं या सेवाएं जो अनुच्छेद 22 ( ख ) के अनुसरण में 

एकल कार्य निष्पादन बाध्यता को अंग के रुप में हो । ( उदाहरणस्वरूप , एक द्विवर्षीय सफाई सेवा अनुबंध के दूसरे वर्ष के 

लिए वचनबद्ध प्रतिफल एक विनिर्दिष्ट मुद्रास्फीति सूचकांक में परिवर्तनों के आधार पर बढेगा)। 
85 . एक प्रतिष्ठान एक परिवर्तनशील राशि की ( और उस राशि में तत्पश्चात होने वाले परिवर्तन ) पूरी तरह से उस कार्य-निष्पादन 

बाध्यता या उस एक सुभिन्न वस्तु या सेवा को जो अनुच्छेद 22 ( ख ) के अनुसरण में एकल कार्य-निष्पादन बाध्यता के अंग के रूप 
में है, को आवंटित करेगा , बशर्ते निम्नलिखित दोनों मानदण्ड पूरे होते हों : 

( क ) परिवर्तनशील भुगतान की शर्ते विशिष्ट रूप से कार्य-निष्पादन बाध्यता या सुभिन्न वस्तु या सेवा के अंतरण को पूरा 
करने के प्रतिष्ठान के प्रयासों ( या कार्य-निष्पादन बाध्यता या अलग वस्तु या सेवा के अंतरण को पूरा करने के विशिष्ट 
परिणाम) से संबंधित हों ; और । 
( ख ) जब कार्य निष्पादन बाध्यता या सुभिन्न वस्तु या सेवा पर संपूर्ण परिवर्तनशील राशि का आवंटन , अनुबंध में 
समस्त कार्य, निष्पादन बाध्यताओं व भुगतान की शर्तो पर विचार करते हुए अनुच्छेद 73 के आवंटन के उद्देश्य के 

अनुरूप हो । 
86. अनुच्छेद 73-83 में दी गयी आवंटन अपेक्षाएं उस लेन - देन कीमत की शेष राशि के आवंटन पर लागू होगी जो अनुच्छेद 85 के 

गानदण्ड को पूरा नहीं करती है । 

लेन- देन की कीमत में परिवर्तन 
87 . अनुबंध के प्रारंभ के पश्चात , लेन - देन की कीमत में कई कारणों से परिवर्तन हो सकता है। इन कारणों में अनिश्चित घटनाओं का 

घटना या उन परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन भी शामिल हैं , जो वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय में प्रतिष्ठान द्वारा 

अपेक्षित प्रतिफल राशि को बदल सकती है। 
88 . एक प्रतिष्ठान अनुबंधित कार्य-निष्पादन बाध्यताओं पर लेन - देन कीमत में परवर्ती ( तत्पश्चात् होने वाले ) परिवर्तनों को उसी 

आधार पर आवंटित करेगा जैसेकि अनुबंध के प्रारंभ में किया जाता है। फलस्वरूप प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ के पश्चात् अकेली 
विक्रय कीमतों में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए लेन - देन कीमत का पुर्नावंटन नहीं करेगा । पूर्ण हुए, कार्य-निष्पादन बाध्यता 
पर आवंटित राशिया राजस्व या राजस्व में कटौती के रूप में उस अवधि में मान्य होगी , जिस अवधि में लेन - देन की कीमत में 

परिवर्तन होता है । 
89 . एक प्रतिष्ठान उन लेन - देन कीमत में संपूर्ण परिवर्तन को एक या अधिक, लेकिन समस्त नहीं, उन कार्य-निष्पादन बाध्यताओं पर 

या एक श्रृंखला में वचनबद्ध उन सुभिन्न वस्तुओं या सेवाओं पर आवंटित करेगा जो अनुच्छेद 22 ( ख ) के अनुसरण में एक एकल 
कार्य -निष्पादन बाध्यता का अंग हों और वह भी तब जब अनुच्छेद 85 में परिवर्तनशील प्रतिफल के आवंटन का मानदण्ड पूरा 

होता है । 
90 . एक प्रतिष्ठान उस लेन - देन कीमत में परिवर्तन का लेखा करेगा जो अनुच्छेद 18- 21 के अनुसरण में अनुबंध के संशोधन के 

परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। तथापि , उस लेन - देन कीमत में परिवर्तन के लिए जो अनुबंध संशोधन के पश्चात् उत्पन्न होता है, 
प्रतिष्ठान निम्नलिखित दो तरीकों में से जो भी लागू हो , लेन- देन कीमत में परिवर्तन का आवंटन करने के लिए अनुच्छेद 87 - 89 
को प्रयोग में लाएगाः 
( क ) एक प्रतिष्ठान संशोधन से पूर्व अनुबंध में पता लगाये गये कार्य-निष्पादन बाध्यताओं के लिए लेन - देन कीमत में परिवर्तन का 
आवंटन , तब और उतनी सीमा तक करेगा , कि लेन - देन कीमत में परिवर्तन संशोधन से पूर्व वचनबद्ध परिर्वनशील प्रतिफल की 
राशि से संबंधित हैं और संशोधन का लेखा अनुच्छेद 21 ( क) के अनुसरण में किया जाता हो 
( ख ) अन्य सभी मामलों में , जहां संशोधन का लेखा अनुच्छेद 20 के अनुसरण में अलग अनुबंध के रूप में नहीं किया गया है , 
प्रतिष्ठान संशोधित अनुबंध में कार्य-निष्पादन बाध्यताओं के लिए लेनदेन कीमत में परिवर्तन को आवंटित करेगा (यानि वे कार्य 

निष्पादन बाध्यताएं , जो संशोधन के तुरंत बाद या तो पूरे नहीं किये गये हैं या फिर अंशतः पूरे नहीं किये गये हैं )। 
अनुबंध की लागतें 

अनुबंध प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतें 
91 . एक प्रतिष्ठान एक ग्राहक के साथ अनुबंध प्राप्त करने के लिए वृद्धिशील लागतों को तब आस्ति के रूप में मान्यता देगा जब 

प्रतिष्ठान को यह आशा हो कि वह उन लागतों को वसूल कर लेगा । 
92. अनुबंध प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतें वे लागतें होती हैं जो प्रतिष्ठान एक ग्राहक से अनुबंध प्राप्त करने के लिए खर्च करता है 

और वे लागतें अगर अनुबंध न प्राप्त होता तो खर्च नहीं होती हैं ( जैसे कि बिक्री पर कमीशन )। 
93. वे लागतें जो इसके बावजूद की अनुबंध प्राप्त होता है या नहीं अनुबंध प्राप्त करने के लिए खर्च होती हैं तो उन्हें खर्च के समय व्यय 

के रूप में मान्यता दी जाती है, बशर्ते ये खर्च की गयी लागतें , ग्राहक से स्पष्टतया इसके बावजूद प्राप्त नहीं कि जा सके कि अनुबंध 

प्राप्त होता है या नहीं । 
94 . व्यावहारिक तौर पर , एक प्रतिष्ठान एक अनुबंध प्राप्त करने के लिए वृद्धिशील लागतों को व्यय के रूप में खर्च के समय मान्यता दे 

सकता है यदि आस्ति की परिशोधन अवधि को प्रतिष्ठान द्वारा अन्यथा एक वर्ष या उससे कम की मान्यता दी जाती है। 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुबंध की पूर्ति की लागतें 
95 . यदि ग्राहक के साथ अनुबंध पूरा करने के लिए खर्च की गयी लागतें किसी अन्य लेखा मानक (जैसेकि भारतीय लेखा मानक 2 , 

सूचीबद्ध सामान ( इन्वेट्रीज), भारतीय लेखा मानक 16 संपत्ति , संयंत्र एवं उपस्कर या , भारतीय लेखा मानक 38. अमूर्त 
आस्तिया), के कार्यक्षेत्र में नहीं आती तों प्रतिष्ठान अनुबंध पूरा करने के लिए खर्च की गयी लागतों में से आस्ति को मान्यता तभी 
देगा जब वे लागतें निम्नलिखित सभी मानदण्डों को पूरा करती होः 
( क ) वे लागतें अनुबंध या उस प्रत्याशित अनुबंध से प्रत्यक्षतया संबंधित हों जिसकी प्रतिष्ठान विशेष रूप से पहचान कर 

सकता हो ( उदाहरणस्वरूप , मौजूदा अनुबंध के नवीकरण के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित लागतें 
अथवा उस विशेष अनुबंध, जो अभी अनुमोदित नहीं हुआ है, के अर्न्तगत अंतरितकी जाने वाली आस्ति के प्रारूपेण 

( डिजाइन ) की लागतें ) 
( ख ) वे लागतें जो प्रतिष्ठान के उन संसाधनों का सृजन करती हैं या उनमें वृद्धि करती है जो भविष्य में कार्य-निष्पादन 

बाध्यताओं को पूरा करने ( या पूरा करने को जारी रखने ) के लिए उपयोग किए जाएंगें ; और 
(ग ) वे लागतें जिनकी वसूली होने की आशा है। 
96. एक ग्राहक के साथ अनुबंध को पूरा करने के लिए खर्च की गयी लागतों जो किसी दूसरे मानक के कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आती है, का 

लेखा प्रतिमान उसी अन्य मानक के अनुसरण में करेगा । 
97 . एक अनुबंध ( या किसी विशिष्ट प्रत्याशित अनुबंध) से सीधी संबंधित लागतों में निम्नलिखित में से कोई एक सम्मिलित होती हैः 

( क ) प्रत्यक्ष श्रम ( जैसे कि , उन कर्मचारियों का वेतन व मजदूरी , जो ग्राहक को वचनबद्ध सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करते है ) ; 
( ख ) प्रत्यक्ष सामग्री ( जैसे कि , ग्राहक को वचनबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली आपूर्तियां ) ; 
( ग ) उन लागतों के आवंटन जो अनुबंध या अनुबंध की गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं ( जैसेकि , अनुबंध प्रबंधन एवं 
निरीक्षण की लागते , अनुबंध को पूरा करने में इस्तेमाल उपकरणों व उपस्करों का बीमा व मूल्यह्यस) ; 
( घ ) वे लागतें जो अनुबंध के अर्न्तगत स्पष्ट रूप से ग्राहक से प्राप्य है; और 
( ड .) अन्य लागतें जो केवल इसीलिये खर्च की जाती हैं क्योंकि एक प्रतिष्ठान ने अनुबंध किया है (जैसे कि , उप -ठेकेदारों को 

भुगतान ) 
98. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित लागतें जब खर्च होती हैं तो उन्हें मान्यता देगाः 

( क ) सामान्य और प्रशासनिक लागतें ( बशर्ते वे अनुबंध में स्पष्ट रूप से ग्राहक से प्राप्त नहीं की जानी है । इस मामले में प्रतिष्ठान इन 
लागतो का मूल्यांकन अनुच्छेद 97 के अनुसार करेगा ) ; 
( ख ) अनुबंध की पूर्ति के लिए बेकार हुई सामग्री, श्रम या अन्य संसाधनों की लागतें जो अनुबंध की कीमत में प्रदर्शित नहीं होती 


( ग ) वे लागतें जो अनुबंध में पूरी की गई कार्य-निष्पादन बाध्यताओं ( या आंशिक रूप से पूरी की गई कार्य -निष्पादन बाध्यताओं से 
संबंधित हैं (यानि वे लागतें जो पिछले कार्यनिष्पादन से संबंधित हैं ) ; और 
( घ ) वे लागतें जिनके लिए प्रतिष्ठान यह फर्क नहीं कर सकता कि ये लागतें पूरी न की गई कार्य -निष्पादन बाध्यताओं से संबंधित है 
या पूरे किये गये ( या अंशतः पूरी की गई कार्य निष्पादन बाध्यताओं) कार्य-निष्पादन बाध्यताओं से । 

परिशोधन एवं क्षतिग्रस्तता 
99 . अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार मान्य एक आस्ति को उस यथाक्रम के आधार पर परिशोधित किया जाएगा जो ग्राहक को आस्ति 

से संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण से सुसंगत होगी । आस्ति विशेष प्रत्याशित अनुबंध ( अनुच्छेद 95 ( क ) में यथावर्णित ) के 

अर्न्तगत अंतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित हो सकती है । 
100. एक प्रतिष्ठान आस्ति के परिशोधन को इस तरह से अघ्यतन करेगा कि वह ग्राहक को आस्ति से संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के 

अंतरण के प्रत्याशित समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन को प्रदर्शित करे । इस प्रकार के परिवर्तन का लेखा भारतीय लेखा मानक 8 के 

अनुसरण में प्राक्कलन लेखें के परिवर्तन के रूप में होगा । 
101 . एक प्रतिष्ठान क्षतिग्रस्तता हानि को लाभ या हानि में उस सीमा तक मान्यता देगा जब तक कि अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार 

मान्य आस्ति की अग्रणीत राशि निम्नलिखित से अधिक हो जाए : 
( क ) प्रतिफल की शेष राशि जिसे प्रतिष्ठान आस्ति से संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के बदले प्राप्त करने की आशा करता है, उसमें से 
निम्नलिखित घटाया जाएगा ; 
( ख ) उन वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करने से प्रत्यक्षत संबंधित लागतें जिन्हें व्यय के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है ( देखें 

अनुच्छेद 97 )। 
102. एक प्रतिष्ठान प्रतिफल की कितनी राशि प्राप्त करने हेतु आशा करता है, इसके निर्धारण के लिए अनुच्छेद 101 के प्रयोग के 

प्रयोजन के लिए , एक प्रतिष्ठान लेन - देन की कीमत के निर्धारक सिद्धान्तों ( लेकिन परिवर्तनशील प्रतिफल के प्राक्कलनों को बाधित 
करने वाले अनुच्छेद 56 -58 की अपेक्षाओं को छोड़कर) का प्रयोग करेगा और उस राशि का समायोजन करेगा जो ग्राहक के श्रण 
( क्रेडिट ) जोखिम के प्रभाव को प्रदर्शित करे । 
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103. इससे पूर्व कि एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार मान्य एक आस्ति को क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता दे, प्रतिष्ठान अन्य 

मानक ( जैसे, भारतीय लेखा मानक 2, भारतीय लेखा मानक 16 व भारतीय लेखा मानक 38 ) के अनुसार मान्य अनुबंध से 
संबंधित आस्तियों की किसी क्षतिग्रस्तता को हानि मान्यता देगा। अनुच्छेद 101 में दिये गये क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोग के 
बाद , एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार मान्य आस्ति की शेष अग्रणीत राशि को उस नकदी जनक इकाई की अग्रणीत 
राशि में जो उससे संबंधित हो , में भारतीय लेखा मानक 36, आस्तियों की क्षतिग्रस्तता, प्रयोग के प्रयोजन के लिए उस नकदी 

जनक इकाई में सम्मिलित करेगा। 
104. प्रतिष्ठान लाभ या हानि में , कुछ या समस्त क्षतिग्रस्तता हानि के उलटाव को मान्यता देगा जिसे क्षतिग्रस्तता परिस्थितियां न रहने 

या उनमें सुधार होने से अनुच्छेद 101 के अनुसार पहले मान्यता दी गयी थी । आस्ति की बढी हुई अग्रणीत राशि उस राशि से 
अधिक नहीं होगी जिसे इस तरहनिर्धारित किया जाता ( शुद्ध परिशोधन ) कि जैसे पहले कोई क्षतिग्रस्तता हानि हुई ही नहीं है । 

प्रस्तुतीकरण 
105. जब अनुबंध की दो में से कोई एक पक्ष (पार्टी) कार्य-निष्पादन कर देता है, प्रतिष्ठान अनुबंध को अपने तुलन - पत्र में अनुबंध आस्ति 

या अनुबंध दायित्व के रूप में प्रस्तुत करेगा जो इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन और ग्राहक को किये 
भुगतान के बीच के संबंध पर निर्भर करेगा । प्रतिष्ठान प्रतिफल के लिए कोई भी , एक शर्तरहित अधिकार को अलग से एक प्राप्य 

राशि के रूप में शर्तरहित अधिकार प्रस्तुत करेगा । 
106. यदि ग्राहक प्रतिफल का भुगतान कर देता है या प्रतिष्ठान का प्रतिफल की राशि के लिए कोई शर्तरहित अधिकार है (अर्थात् उसके 

लिए वह एक प्राप्य राशि है), इससे पूर्व कि प्रतिष्ठान ग्राहक को एक वस्तु या सेवा अंतरण करता है, तो प्रतिष्ठान अनुबंध को 
अनुबंध दायित्व के रूप में प्रस्तुत करेगा लेकिन तब जब भुगतान हो गया है या भुगतान देय है (इनमें से जो भी पहले हो )। एक 
अनुबंध दायित्व प्रतिष्ठान की वह बाध्यता है जिसमें उस ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं का अंतरण करना है जिसके लिए उसे 

( प्रतिष्ठान को ) ग्राहक से प्रतिफल ( या प्रतिफल की प्राप्य राशि ) प्राप्त हो चुका है । 
107 . यदि एक प्रतिष्ठान वस्तुओं या सेवाओं को ग्राहक को अंतरित करके अनुबंध का निर्वहन करता है और ग्राहक ने उसके लिए 

प्रतिफल का भुगतान नहीं किया है या अभी वह भुगतान देय नहीं है , तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठान अनुबंध को अनुबंध आस्ति के 
रूप में प्रस्तुत करेगा इसमें वे राशियां शामिल नहीं होगी जिन्हें प्राप्य राशियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक अनुबंध आस्ति , 
प्रतिष्ठान के लिए प्रतिफल के रूप में एक ऐसा अधिकार है जो उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में है, जो प्रतिष्ठान उस ग्राहक को 
अंतरित कर चुका है। प्रतिष्ठान अनुबंध आस्ति की क्षतिग्रस्तता का निर्धारण भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार करेगा। एक 
अनुबंध आस्ति की क्षतिग्रस्तता का माप, प्रस्तुति एवं प्रकटन उस वित्तीय आस्ति के आधार पर किया जाएगा जो कि भारतीय 

लेखा मानक 109 के ( अनुच्छेद 113 ( ख ) भी देखें ) कार्यक्षेत्र के अनुसार आता है । 
108 . एक प्राप्य राशि प्रतिष्ठान के लिए प्रतिफल का वह अधिकार है, जो कि शर्तरहित है । प्रतिफल के लिए अधिकार शर्तरहित तब 

होता है, जब प्राप्य राशि प्रतिफल के भुगतान से पूर्व कुछ समय बीतना अपेक्षित हो । उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान एक प्राप्य 
राशि को तब मान्यता देगा यदि उसके भुगतान के लिए वर्तमान अधिकार हो फिर चाहे वह राशि भविष्य में वापस की जानी हो । 
प्रतिष्ठान प्राप्य राशि का लेखा, भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार करेगा। एक ग्राहक के साथ अनुबंध से प्राप्य राशि की 
प्रारंभिक मान्यता पर, यदि भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार प्राप्य राशि के माप और तदनुरूपी मान्य राजस्व राशि में यदि 

कोई अन्तर आता है, तो उसे व्यय के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा । ( उदाहरण के लिए, क्षतिग्रस्तता हानि )। 
109. यह मानक अनुबंध आस्ति व अनुबंध दायित्व शब्दावली का प्रयोग करता है लेकिन वह प्रतिष्ठान को तुलनपत्र में इन मदों के लिए 

किसी वैकल्पिक वर्णन का प्रतिषेध भी नहीं करता है । लेकिन प्रतिष्ठान यदि अनुबंध आस्ति के लिए किसी और वैकल्पिक वर्णन का 
प्रयोग करता है, तो वह वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता को प्राप्य राशियों और अनुबंध आस्तियों में भेद स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त 

सूचना भी देगा । 
109कक एक प्रतिष्ठान लाभ -हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व में सम्मिलित उत्पाद शुल्क की राशि को अलग से प्रस्तुत करेगा । 
प्रकटन 
110. एक प्रतिष्ठान के लिए प्रकटन अपेक्षाओं का उद्देश्य यह है कि , वह पर्याप्त सूचना प्रकट करे ताकि वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता, 

ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों से उत्पन्न राजस्व और नकदी प्रवाहों की प्रकृति , राशि, समय और अनिश्चितता को ठीक से 
समझ सकें । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित समस्त की गुणात्मक व मात्रात्मक सूचना प्रकट करेगाः 
( क) ग्राहकों के साथ उसके अनुबंध ( देखें अनुच्छेद 113-122 ) ; 
( ख ) उन अनुबंधों के लिए इस मानक के प्रयोग में किये गये महत्वपूर्ण निर्णय और निर्णयों में किये गये परिवर्तन ( देखें अनुच्छेद 
123 -126) ; और 
( ग ) अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसरण में एक ग्राहक के साथ किये जाने वाले या पूरा करने वाले अनुबंध की लागतों से मान्य कोई 

आस्तियां ( देखें अनुच्छेद 127 - 128 )। 
111. एक प्रतिष्ठान उस स्तर के विवरण पर विचार करेगा जो प्रकटन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है । साथ ही , यह भी 

देखने के लिए कि विभिन्न अपेक्षाओं में प्रत्येक पर कितना बल दिया जाए। प्रतिष्ठान प्रकटनों का एकीकरण व पृथक्कीकरण भी 
करेगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना गैर महत्वपूर्ण विवरण की बड़ी मात्रा के सम्मिलित होने के कारण से या फिर ऐसी मदों के 
एकत्रित होने से जिनकी विशेषताएं अलग - अलग है , के कारण से अस्पष्ट न हो जाए। 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


112. यदि प्रतिष्ठान ने किसी अन्य लेखा मानक के अनुसार सूचना प्रदान कर दी है तो उसे इस मानक के अर्न्तगत प्रकटन करना 

आवश्यक नहीं है । 

ग्राहकों के साथ अनुबंध 
113. यदि प्रतिष्ठान अन्य मानकों के अनुसरण में लाभ -हानि विवरण में अलग से निम्नलिखित से संबंधित राशियां प्रस्तुत नहीं करता तो 

वह रिपोर्टिंग अवधि के लिए इन सभी को प्रकट करेगाः 
( क ) ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों से मान्य राजस्व , जिसे प्रतिष्ठान राजस्व के अन्य संसाधनों से अलग प्रकट करेगाः और 
( ख ) ग्राहकों के साथ किये गये प्रतिष्ठान के अनुबंधों से उत्पन्न किसी प्राप्य राशि या अनुबंध आस्तियों पर मान्य ( भारतीय लेखा 
मानक 109 के अनुसार) कोई क्षतिग्रस्तता हानियां, जिन्हें प्रतिष्ठान अन्य अनुबंधों से हुई क्षतिग्रस्तता हानियों से अलग से प्रकट 
करेगा । 

राजस्व का पृथक्कीकरण 
114. एक प्रतिष्ठान ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों से मान्य राजस्व को श्रेणियों में इस प्रकार अलग -अलग करेगा जो यह प्रदर्शित 

करेगा कि आर्थिक कारक किस प्रकार से राजस्व और नकदी प्रवाहों की प्रकृति , राशि , समय और अनिश्चितता को प्रभावित करते 
हैं । राजस्व के पृथक्कीकरण ( अलग - अलग करने की प्रक्रिया ) के प्रयोग में श्रेणियों का चयन करते समय प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख 87 - ख 

89 के दिशा-निर्देशों का अनुसरण करेगा । 
115. इसके अतिरिक्त , यदि प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 108, परिचालन खण्ड , का प्रयोग करता है, तो प्रतिष्ठान वह पर्याप्त सूचना 

प्रकट करेगा जिससे वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता पृथक्कीकरण युक्त राजस्व के प्रकटन ( अनुच्छेद 114 के अनुसार) और , प्रत्येक 
रिपोर्ट योग्य खंड की प्रकट राजस्व सूचना के बीच संबंध को समझ सकें । 

अनुबंध की शेष राशियां 
116. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित समस्त शेषों को प्रकट करेगाः 

( क ) ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों से प्राप्य राशियों , अनुबंध आस्तियों और अनुबंध दायित्वों के आदि व अंत शेष बशर्ते उन्हें 
अन्यथा अलग - से प्रस्तुत या प्रकट नहीं किया गया हों ; 
( ख ) रिपोर्टिग अवधि में मान्य राजस्व , जो उस अवधि के आरंभ पर अनुबंध दायित्व शेष में सम्मिलित है ; और 
( ग) गत अवधियों में पूरे किये गये ( या अंशतः पूरे किये गये ) कार्य-निष्पादक बाध्यताओं से रिपोर्टिग अवधि में मान्य राजस्व 

( उदाहरण के लिए , लेन - देन कीमत में परिवर्तन )। 
117 . प्रतिष्ठान इस बात की व्याख्या करेगा कि इसके कार्य-निष्पादन बाध्यताओं की पूर्ति का समय ( देखिये अनुच्छेद 119 ( क)) किस 

प्रकार भुगतान के औसत समय ( देखिये अनुच्छेद 119 ( ख )) से संबंधित है और अनुबंध आस्ति व अनुबंध दायित्व शेषों पर उन 

कारकों के क्या प्रभाव से है। दी गयी व्याख्या में गुणात्मक सूचना का प्रयोग किया जाना चाहिए । 
118. एक प्रतिष्ठान रिपोर्टिग अवधि में अनुबंध आस्ति और अनुबंध दायित्व शेषों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की व्याख्या प्रस्तुत करेगा । इस 

व्याख्या में गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों प्रकार की ही सूचना होगी । प्रतिष्ठान की अनुबंध आस्तियों व अनुबंध दायित्वों के शेषों में 
परिवर्तन के उदाहरण में निम्नलिखित में से भी कोई भी सम्मिलित होंगे 
( क) व्यावसायिक संयोजनों के कारण परिवर्तन ; 
( ख ) राजस्व में संचयी समायोजन , जो तदनुरूपी अनुबंध आस्ति या अनुबंध दायित्व को प्रभावित करते हैं । इन समायोजनों में 
प्रगति के माप में परिवर्तन , लेन - देन कीमत के प्राक्कलन में परिवर्तन ( इसमें इस मूल्यांकन में परिवर्तन भी शामिल है कि क्या 
परिवर्तनशील प्रतिफल का प्राक्कलन सीमित है) या अनुबंध संशोधन से उत्पन्न समायोजन शामिल है ; 
( ग) अनुबंध आस्ति की क्षतिग्रस्तता ; 
( घ ) प्रतिफल के अधिकार के शर्तरहित बनने के लिए समय ढांचे में परिवर्तन ( जैसेकि , अनुबंध आस्ति को एक प्राप्य राशि के रूप 
में पुर्नवर्गीकृत करना): और 
( ड ) पूरी किए जाने वाली एक कार्य-निष्पादन बाध्यता के समय -ढांचे में परिवर्तन ( जैसेकि अनुबंध दायित्व से उत्पन्न राजस्व की 
मान्यता)। 

कार्य-निष्पादन बाध्यता 
119. एक प्रतिष्ठान ग्राहकों के साथ अनुबंध में कार्य-निष्पादन बाध्यताओं की सूचना , निम्नलिखित सभी विवरणों के साथ प्रस्तुत करेगाः 

( क ) जब प्रतिष्ठान औसतन कार्य -निष्पादन बाध्यताओं को पूरा करता है ( उदाहरण के लिए , माल भेजने पर माल की सुपुर्दगी , 
सेवाएं देना या सेवा पूरी करने पर)। इनमें वे कार्य -निष्पादन बाध्यता भी सम्मिलित हैं जो बिल और धारण व्यवस्था के अन्तर्गत 
पूरी की जाती है: 
( ख) महत्वपूर्ण भुगतान शर्ते ( उदाहरण के लिए, जब भुगतान औसतन रूप से देय है, चाहे अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण वित्तीयन 
घटक हो , चाहे प्रतिफल राशि परिवर्तनशील हो , और चाहे परिवर्तनशील प्रतिफल का प्राक्कलन औसतन रूप से अनुच्छेद 56 -58 
के अनुसार सीमित हो ): 
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( ग ) ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति जिन्हें प्रतिष्ठान ने अंतरण का वचन दिया है और उसमें , वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण 
अन्य पक्ष (पार्टी) की कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में अंतरण व्यवस्था ( अर्थात् जब प्रतिष्ठान एक अभिकर्ता ( एजेंट ) के रूप में 
कार्य कर रहा है ) की है, इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया हैः 
( घ ) वस्तुओं की वापसी , राशियों की वापसी की बाध्यताएं एवं अन्य इसी प्रकार बाध्यताएं ; और 
( ड ) वारंटियों के प्रकार और संबंधित बाध्यताएं । 

शेष कार्य-निष्पादन बाध्यताओं को आवंटित लेन - देन की कीमत 
120. एक प्रतिष्ठान शेष कार्य-निष्पादन बाध्यताओं के बारे में निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगाः 

( क) ऐसे कार्य निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित लेन- देन कीमत की कुल राशि जो रिपोर्टिंग अवधि के अन्त तक असंतुष्ट है ( या 
अंशतः असंतुष्ट है ) ; और 
( ख ) इस बात का स्पष्टीकरण कि प्रतिष्ठान अनुच्छेद 120 (क ) के अनुसार प्रकट राशि की को कब राजस्व के रुप में मान्यता देने की 
आशा करता है । इसे प्रतिष्ठान निम्नलिखित दो तरीकों में से किसी एक के द्वारा प्रकट करेगाः 

मात्रात्मक आधार पर ऐसे समय खंडों का प्रयोग करते हुए जो शेष कार्य-निष्पादन बाध्यताओं की अवधि के 
लिए सर्वाधिक उपयुक्त होः या 

गुणात्मक सूचना का प्रयोग करते हुए । 
121. व्यावहारिक युक्तियों को ध्यान में रखते हुए , एक प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अनुच्छेद 120 में दी गयी सूचना , 
कार्य -निष्पादन बाध्यता के लिए प्रकट करे , यदि निम्नलिखित दोनों शर्तो में से कोई एक पूरी हो गयी होः 

(क ) कार्य-निष्पादन बाध्यता एक ऐसे अनुबंध का भाग है जिसकी मूल प्रत्याशित अवधि एक वर्ष या इससे कम हो ; या 

( ख) प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख 16 के अनुसरण में कार्य-निष्पादन बाध्यता की पूर्ति से राजस्व को मान्यता प्रदान करता है । 
122. एक प्रतिष्ठान गुणात्मक आधार पर स्पष्ट करेगा कि क्या यह अनुच्छेद 121 के लिए व्यावहारिक युक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है 

और क्या लेन - देन कीमत में ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंध का कोई प्रतिफल शामिल नहीं किया गया है, और इसलिए यह 
अनुच्छेद 120 के अनुसरण में प्रकट सूचना में शामिल नहीं किया गया है । उदाहरणतया , लेन - देन कीमत के प्राक्कलन में 
परिवर्तनशील प्रतिफल की अनुमानित राशियां शामिल नहीं होगी जो कि सीमित हैं ( देखें अनुच्छेद 56-58) । 

इस मानक के प्रयोग संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय 
123. इस मानक के प्रयोग में किये गये वे निर्णय और निर्णयों में परिवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा प्रकट किये जाएंगे, जो ग्राहकों के साथ किये 

गये अनुबंधों से राजस्व की राशि व समय के निर्धारण में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते है। विशेषकर, प्रतिष्ठान निम्नलिखित के 
निर्धारण में लिए गए निर्णयों और निर्णयों में परिवर्तनों को स्पष्ट करेगाः 
( क ) कार्य निष्पादन बाध्यताओं के पूरा करने का समय ( देखें अनुच्छेद 124- 125 ) ; और 
( ख ) लेन देन कीमत और कार्य निष्पादन बाध्यताओं को आवंटित राशियां ( देखें अनुच्छेद 126)। 

कार्य निष्पादन बाध्यताओं की पूर्ति के समय का निर्धारण 
124. प्रतिष्ठान समय के दौरान की गई कार्यनिष्पादन बाध्यताओं की पूर्ति के लिए, निम्नलिखित दोनों को प्रकट करेगाः 

( क) राजस्व की मान्यता ( जैसेकि उत्पादन ( आऊटपुट ) विधियो या निविष्टी इनपुट विधियों का विवरण और ये विधियां किस 
प्रकार प्रयोग में लायी गयी ) के लिए प्रयोग की गयी विधियां; और 

( ख ) वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण को सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए ये विधियां क्यों प्रयोग की गयी है इसका स्पष्टीकरण। 
125. उन कार्य निष्पादन बाध्यताओं के लिए जो एक समय पर पूरी की गई है , एक प्रतिष्ठान उन महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रकटन करेगा 

जो यह मूल्यांकन करने के लिए कि ग्राहक कब वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण प्राप्त करता है; लिए गए हैं । 
लेन- देन कीमत एवं कार्य-निष्पादन बाध्यताओं को आवंटित राशियों का निर्धारण 
126. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी के लिए प्रयुक्त विधियों , निविष्टियों ( इन्पुट्स ) और पूर्वमान्यताओं की सूचना को प्रकट करेगाः 

( क ) लेन - देन कीमत का निर्धारण , लेकिन परिवर्तनशील प्रतिफल के प्राक्कलन , धन के समय मूल्य के प्रभावों के लिए प्रतिफल का 
समायोजन और गैर- नकदी प्रतिफल का माप शामिल हैं इतने तक भी सीमित नहीं है ; 
( ख ) यह निर्धारित करना कि क्या परिवर्तनशील प्रतिफल का प्राक्कलन सीमित हैः 
( ग ) लेन- देन कीमत का आवंटन जिसमें वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं की अलग विक्रय कीमतों का प्राक्कलन और अनुबंध के विशेष 
भाग के लिए छूटों और परिवर्तनशील प्रतिफल का आवंटन करना है। ( यदि लागू है) ; और 

( घ ) वस्तुओं की वापसी, राशियों की वापसी की बाध्यताओं और इसी तरह के अन्य बाध्यताओं का माप । 
126कक एक प्रतिष्ठान लाभ -हानि विवरण में मान्य राजस्व की राशि का मिलान हर एक समायोजन को अलग से प्रदर्शित करते हुए 

अनुबंधित कीमत से करेगा, उदाहरणार्थ, बट्टे, छूटें , वापसियां , क्रेडिट, कीमत रियायतें , प्रोत्साहन , कार्य-निष्पादन बोनस आदि, 
जैसे हर समायोजन कि प्रकृति व राशि का अलग से विवरण देते हुए । 

ग्राहक के साथ अनुबंध के प्राप्त करने अथवा उसकी पूर्ति की लागतों से मान्य आस्तियां 
127. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित दोनों का वर्णन करेगाः 
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( क) ग्राहक के साथ एक अनुबंध को लेने या पूरा करने के लिए खर्च की गयी लागतों की राशि का निर्धारण करने के संबंध में लिये 
गयेनिर्णय ( अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार ) ; और 

( ख ) प्रत्येक रिपोर्टिग अवधि के लिए परिशोधन के निर्धारण के लिए विधि का प्रयोग । 
128. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित समस्त का प्रकटन करेगाः 

( क ) एक ग्राहक के साथ अनुबंध को प्राप्त करने या उसे पूरा करने के लिए खर्च की गयी लागतों से मान्य आस्तियों के अंतशेष 
( अनुच्छेद 91 या 95 के अनुसार), आस्ति की मुख्य श्रेणी द्वारा ( उदाहरण के लिए, ग्राहक के साथ अनुबंध स्थापित करने की 
अनुबंध के पूर्व की लागतें और अनुबंध को लगाने की लागते ) ; और 
( ख ) परिशोधन की राशि और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मान्य क्षतिग्रस्तता हानियां । 

व्यावहारिक युक्तियां 
129. यदि प्रतिष्ठान व्यावहारिक युक्ति के लिए तो अनुच्छेद 63 ( महत्वपूर्ण वित्तीयन घटक की विद्यमानता) या अनुच्छेद 94 ( अनुबंध प्राप्त 

करने की वृद्धिशील लागतों विषयक ) का चयन करता है तो वह उस तथ्य को प्रकट करेगा । 
परिशिष्ट क 
परिभाषित शब्दावली 
यह परिशिष्ट इस लेखा मानक का अभिन्न अंग है । 
अनुबंध 

दो या दो से अधिक पक्षों ( पार्टियों ) के बीच एक करार जो प्रवर्तनीय अधिकारों व बाध्यताओं को सृजित 

करता है। 
अनुबंध आस्ति 

एक प्रतिष्ठान का प्रतिफल प्राप्त करने का वह अधिकार जो कि ग्राहक को वस्तुएं या सेवाओं के अंतरण करने 
के बदले में तब दिया है जब वह अधिकार जो समय के व्यतीत होने से भी किसी और चीज पर निर्भर 

करता है । ( उदाहरणतया , प्रतिष्ठान का भावी कार्य-निष्पादन)। 
अनुबंध दायित्व 

एक प्रतिष्ठान की वह बाध्यता जिसके अनुसार वह ग्राहक को वस्तुएं या सेवाओं का अंतरण करेगा , जिनके 

लिए प्रतिष्ठान को ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त हो चुका है ( या फिर राशि प्राप्त होनी है )। 
ग्राहक 

वह पक्ष (पार्टी) जिसने उन वस्तुओं एवं सेवाओं को जो प्रतिष्ठान की सामान्य गतिविधियों का उत्पाद 

( आउटपुट ) है: प्रतिफल के बदले प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठान के साथ अनुबंध किया है। 
आय 

यह वह प्राप्ति है जो लेखा अवधि के दौरान आस्तियों के अन्तर्वाह या वृद्धि के रूप में आर्थिक लाभों में वृद्धि 
करती है या दायित्व में कमी करती है जिससे कि इक्विटी में वृद्धि होती है लेकिन यह इक्वीटी सहभागियों के 

अंशदान से भिन्न है । 
कार्य-निष्पादन बाध्यता अनुबंध में ग्राहक के साथ एक वचनबद्धता कि ग्राहक को निम्नलिखित में से किसी एक का अंतरण किया 

जाएगा ( क ) एक सुभिन्न वस्तु या सेवा ( या वस्तुओं या सेवाओं का समूह (बंडल ) ); या 
( ख ) विशेष वस्तुओं या सेवाओं की श्रृंखला जो अधिकांशतया उसी प्रकार की होगी और ग्राहक को अंतरण 

का ढंग भी वही रहेगा । 
राजस्व 

प्रतिष्ठान की सामान्य गतिविधियों से उत्पन्न आय। 
स्वतंत्र विक्रय कीमत ( एक एक ऐसी कीमत जिस पर एक प्रतिष्ठान एक वचनबद्ध वस्तु या सेवा एक ग्राहक को अलग से बेचता है । 
वस्तु या सेवा की ) 
लेन - देन कीमत (एक प्रतिफल की वह राशि जिसकी एक प्रतिष्ठान वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक को अंतरण करने के 
ग्राहक के साथ अनुबंध के बदले आशा करता है । इसमें तृतीय पक्ष (पार्टी) की ओर से उगाही गयी राशियां शामिल नहीं होती हैं । 
लिए) 

परिशिष्ट ख 

प्रयोग संबंधी दिशा निर्देश 
यह परिशिष्ट इस लेखा मानक का अभिन्न अंग है । यह अनुच्छेद 1 -129 के प्रयोग का वर्णन करता है । इसकी वही प्राधिकार है जो लेखा 
मानक के अन्य अंगों का है । 
ख1 इस प्रयोग संबंधी दिशा निर्देश को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है : 

( क) कार्य निष्पादन बाध्यताएं जो एक समय में पूरी की जाती हैं ( अनुच्छेद ख2-ख13 ); 
( ख ) कार्य निष्पादन बाध्यता के पूरे होने की प्रगति की माप की विधियां ( अनुच्छेद ख14- ख19); 
( ग) वापसी के अधिकार के साथ बिक्री ( अनुच्छेद ख20- ख27) ; 
( घ) वारंटियों (अनुच्छेद ख28 - ख33); 
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( ङ ) मुख्य प्रतिष्ठान बनाम प्रतिनिधि ( एजेंट ) प्रतिष्ठान प्रतिफल ( अनुच्छेद ख34 - ख38 ); 
( च) अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए ग्राहक के विकल्प ( अनुच्छेद ख39- ख43); 
( छ ) ग्राहकों के अप्रयुक्त अधिकार ( अनुच्छेद ख44- ख47); 
( ज ) न वापसी योग्य अग्रिम शुल्क ( और कुछ संबंधित लागते ) ( अनुच्छेद ख48- ख51 ); 
( झ ) लाइसेंसिंग ( अनुच्छेद ख52- ख63ख ); 
( ज) पुर्नखरीद करार (अनुच्छेद ख64- ख76); 
(ट ) प्रेषण प्रबंध ( अनुच्छेद ख77 - ख78); 
(ठ ) बिल व धारण प्रबंध ( अनुच्छेद ख79- ख82); 
( ड) ग्राहक की स्वीकृति ( अनुच्छेद ख83- ख86); तथा 
( ढ ) विघटित राजस्व का प्रकटन ( अनुच्छेद ख87- ख89 )। 

एक समयान्तर में पूर्ण किये जाने वाली कार्य निष्पादन बाध्यताएं 
ख2 अनुच्छेद 35 के अनुसरण में , एक कार्य-निष्पादन बाध्यता एक समय के दौरान पूरी की जाती हैं यदि निम्नलिखित में से कोई एक 

मानदण्ड पूरा हो जाता है : 
( क ) प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन पर उसके द्वारा दिये गये लाभों को ग्राहक प्राप्त करने के साथ - साथ इस्तेमान भी करता है 

( देखें अनुच्छेद ख3- ख4 ); 
( ख ) प्रतिष्ठान का कार्य-निष्पादन उस एक आस्ति का या तो सृजन करता है या उसमें वृद्धि करता है ( जैसे कि कार्य जो प्रगति 

में है) जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है जैसे कि आस्ति का सृजन या वृद्धि होती है ( देखें अनुच्छेद ख5 ); अथवा 
प्रतिष्ठान का कार्य निष्पादन उसके लिए वैकल्पिक प्रयोग वाली एक आस्ति का सृजन नहीं करता है ( देखें अनुच्छेद ख6 
ख8 ) और प्रतिष्ठान के पास आज तक पूर्ण कार्य निष्पादन के लिए भुगतान को लागू किये जा सकने वाला अधिकार है 

( देखें अनुच्छेद ख9- ख13)। 
प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन के लाभों की प्राप्ति और उसके साथ ही उपभोग [ अनुच्छेद 35 ( क )] 
ख3 कार्य-निष्पादन दायित्वों की कुछ किस्मों के लिए, यह मूल्यांकन सीधा होगा कि क्या एक ग्राहक एक प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन 

के लाभ प्रतिष्ठान द्वारा निष्पादन के साथ ही प्राप्त कर लेता है और जैसे ही उन लाभों को प्राप्त करता है वैसे ही साथ - साथ उनका 
उपभोग भी कर लेता है। इसका उदाहरण ( रुटीन ) या आवर्ती ( बार - बार होने वाली ) सेवाएं हैं ( जैसे कि सफाई सेवा ) जिनमें 

ग्राहक द्वारा प्रतिष्ठान के कार्य -निष्पादन के लाभों की प्राप्ति व उपभोग दोनों साथ पाये जाते हैं । 
ख4 अन्य प्रकार के कार्य-निष्पादन बाध्यताओं में हो सकता है कि एक प्रतिष्ठान आसानी से यह पहचान न कर पाये कि प्रतिष्ठान जैसे 

कार्य-निष्पादन करता है क्या ग्राहक प्रतिष्ठान वैसे ही कार्य-निष्पादन के लाभों को प्राप्त व उपभोग , दोनों एक साथ कर रहा है । 
इन परिस्थितियों में , कार्य निष्पादन दायित्व एक समय के दौरान किया जाता है। यदि प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करता है कि उसके 
द्वारा उस स्थिति तक किए गए कार्य को कोई दूसरे प्रतिष्ठान को काफी अधिक मात्रा तक पुनः करने की आवश्यकता नहीं होगी 
यदि उस अन्य प्रतिष्ठान को ग्राहक के लिए शेष कार्य -निष्पादन को पूरा करना हो । यह निर्धारित करने के लिए कि प्रतिष्ठान द्वारा 
एक तिथि तक किए गए कार्य को किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा काफी अधिक मात्रा में पुनः करने की आवश्यकता नहीं होगी , इसके 
लिए प्रतिष्ठान को निम्नलिखित दोनों अवधारणाओं को मानना होगा : 
( क ) संभावित अनुबंधात्मक प्रतिबंधों या व्यवहारिक सीमाओं की उपेक्षा न करना , जो कि अन्यथा एक प्रतिष्ठान द्वारा किसी दूसरे 

प्रतिष्ठान को शेष कार्य-निष्पादन बाध्यता को अंतरित करने से रोकते हैं ; और 
( ख ) यह मानना कि कोई अन्य प्रतिष्ठान जो शेष कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करा है , उस आस्ति का लाभ नहीं ले पाएगा जो 

वर्तमान प्रतिष्ठान के नियंत्रण में है और उस पर प्रतिष्ठान का नियंत्रण तब भी जारी रहेगा अगर कार्य-निष्पादन बाध्यता 

अन्य प्रतिष्ठान को अंतरित कर दी जाती। 
ग्राहक एक आस्ति का नियंत्रण करता है जैसे ही उस आस्ति का सृजन या वृद्धि होती है [ अनुच्छेद 35 ( ख)] 
ख5 यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक ग्राहक अनुच्छेद 35( ख), के अनुसरण में सृजित या वृद्धि की गई आस्ति को नियंत्रित 

करता है, प्रतिष्ठान अनुच्छेद 31 - 34 और 38 मे दी गई नियंत्रण अपेक्षाओं का प्रयोग करेगा । सृजित या वृद्धि की जाने वाली 
आस्ति ( जैसाकि कार्य प्रगति के रूप में आस्ति ) मूर्त या अमूर्त दोनों प्रकार की हो सकती है । 
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खा 


ख9 


प्रतिष्ठान का कार्य -निष्पादन जो कि वैकल्पिक प्रयोग वाली आस्ति सृजित नहीं करता [ अनुच्छेद 35( ग)] 
ख6 ___ अनुच्छेद 36 के अनुसार यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या एक आस्ति का प्रतिष्ठान के लिए वैकल्पिक प्रयोग है, एक प्रतिष्ठान 

उस आस्ति को किसी अन्य प्रयोग के लिए तत्काल निर्देशित करने की योग्यता पर अनुबंधात्मक प्रतिबंधों व व्यवहारिक सीमाओं 
के प्रभावों पर विचार करेगा , जैसेकि आस्ति को किसी अन्य ग्राहक को बेचना। प्रतिष्ठान द्वारा आस्ति को किसी अन्य प्रयोग के 
लिए तत्काल निर्देशित किये जाने की योग्यता का निर्धारण करने के लिए ग्राहक के साथ अनुबंधों के समाप्त किये जाने की 
संभावना पर विचार नहीं किया जाएगा । 
प्रतिष्ठान का एक आस्ति को अन्य प्रयोग के लिए निर्देशित करने की योग्यता पर अनुबंधात्मक प्रतिबंध इतना तात्विक होना 
चाहिए कि उस आस्ति का प्रतिष्ठान के लिए कोई वैकल्पिक प्रयोग ना हो । एक अनुबंधात्मक प्रतिबंध तब तात्विक है जब एक 
ग्राहक वचनबद्ध आस्ति के लिए अपने अधिकारों को लागू कर सके जब प्रतिष्ठान आस्ति को अन्य प्रयोग के लिए निर्देशित करें । 
इसके विपरीत, एक अनुबंधात्मक प्रतिबंध तब तात्विक नहीं है, उदाहरणतया , यदि एक आस्ति अन्य आस्तियों के साथ बड़े पैमाने 
पर परस्पर बदली जा सके और उन आस्तियों को प्रतिष्ठान किसी अन्य ग्राहक को अनुबंध को तोड़े बिना और कोई ज्यादा लागत 

खर्च किये बिना जो अन्यथा , उस अनुबंध में खर्च न होती , अंतरित कर सके । 
ख8 एक व्यावहारिक सीमा जो एक प्रतिष्ठान की योग्यता कि वह एक आस्ति को अन्य प्रयोग के लिए निर्देशित करे , तब होती है जब 

एक प्रतिष्ठान अन्य प्रयोग के लिए आस्ति को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण आर्थिक हानियां उठाता है । एक महत्वपूर्ण हानि तब 
होती है जब प्रतिष्ठान आस्ति के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण लागत वहन करे या फिर भारी हानि पर उसे बेच दे। उदाहरण के 
लिए , एक प्रतिष्ठान व्यवहारिक रूप से आस्तियों को पुनःनिर्देशित करने की योग्यता पर सीमा हो सकती है अगर आस्ति की 

डिजाइन विशिष्टताएं ऐसी हों जो एक ग्राहक के लिए विशेष हों या फिर आस्तियां दूरदराज क्षेत्रों में स्थित हों । 
अब तक के कार्य निष्पादन के लिए भुगतान का अधिकार ( अनुच्छेद 35ग ) 

अनुच्छेद 37 के अनुसार , एक प्रतिष्ठान के पास अब तक के कार्य निष्पादन के भुगतान का अधिकार होता है अगर प्रतिष्ठान 
द्वारा वचनबद्धता के अनुसार कार्य निष्पादन पूरा करने में एसफल रहने को छोड़कर अन्य कारणों से जब प्रतिष्ठान या कोई 
अन्य पार्टी पक्ष एक तिथि को अनुबंध समाप्त करने से उस तक पूरे किए गए कार्य निष्पादन की प्रतिपूर्ति की राशि का हकदार 
होता है। प्रतिष्ठान द्वारा अब तक पूर्ण किए गए कार्य -निष्पादन की प्रतिपूरक राशि वह राशि है जो उस तिथि तक वस्तुओं या 
सेवाओं की बिक्री कीमत के समान होती है । जैसे कि , प्रतिष्ठान द्वारा कार्य-निष्पादन दायित्व को पूरा करने की लागत और 
उचित लाभ मार्जिन की वसूली ( न कि अनुबंध की समाप्ति पर प्रतिष्ठान को लाभ की संभावित हानि । उचित लाभ मार्जिन की 
प्रतिपूर्ति जरूरी नहीं कि उस राशि के समान हो जो अनुबंध वचनबद्धता अनुसार पूरा होने पर लाभ मार्जिन के रूप में हो । 
लेकिन , प्रतिष्ठान प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किसी एक राशि के लिए हकदार होना चाहिए : 
( क ) ग्राहक ( या किसी अन्य पार्टी) द्वारा अनुबंध से प्रदर्शित प्रत्याशित लाभ जो कि ग्राहक द्वारा अनुबंध की समाप्ति से पूर्व 

अनुबंध के अधीन प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन को प्रदर्शित करें ; या 
( ख ) इसी प्रकार के अनुबंधों में प्रतिष्ठान की पूंजी की लागत पर उचित प्रतिफल ( या प्रतिष्ठान का इसी प्रकार के अनुबंधों में 

सामान्यतया परिचालन मार्जिन ) यदि अनुबंध संबंधी विशेष मार्जिन प्रतिष्ठान की इसी प्रकार के अनुबंधों से सामान्य आय 

( प्रतिफल ) से अधिक है । 
ख 10 यह आवश्यक नहीं कि एक प्रतिष्ठान का अब तक पूर्ण किए गए कार्य निष्पादन के लिए भुगतान का मौजूदा शर्तरहित अधिकार 

हो । बहुत से मामलों में , प्रतिष्ठान के पास भुगतान के लिए शर्तरहित अधिकार तभी होता है जब इसके लिए कोई सहमत स्तर 
हो या कार्य निष्पादन बाध्यता का पूरी तरह से निर्वहन हो गया हो । यहनिर्धारित करने के लिए कि क्या इसके पास अब तक 
कार्य निष्पादन के पूरे होने पर भुगतान का अधिकार है या नहीं, एक प्रतिष्ठान इस बाद पर विचार करेगा कि अनुबंध पूरे होने 
से पहले ही प्रतिष्ठान द्वारा वचनबद्द तरीके से निर्वहन न कर पाने को छोड़कर किन्ही अन्य कारणों से अनुबंध समाप्त हो जाने 
पर क्या प्रतिष्ठान के पास अब तक पूरे किए गए कार्य निष्पादन भुगतान को मांगने या रोके रखने का कोई लागू करने योग्य 

अधिकार है या नहीं। 
ख 11 कुछ अनुबंधों में , एक ग्राहक के पास एक ऐसा अधिकार हो सकता है जो वह अनुबंध के कार्यकाल के दौरान किन्हीं निश्चित 

समय पर अनुबंध को समाप्त कर सके या उसके पास अनुबंध को समाप्त करने का कोई भी अधिकार न हो । यदि ग्राहक के पास 
अनुबंध को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है और वह उसे समाप्त कर देता है (इसमें यह सम्मिलित है कि जब ग्राहक 
वचनबद्धता के अनुसार बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता ), तो वह अनुबंध ( या अन्य कानून ), प्रतिष्ठान को ये हक देता है कि 
वह अनुबंध के अनुसार वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को ग्राहक को अंतरित करना जारी रखे और ग्राहक उन वस्तुओं या सेवाओं 
के बदले प्रतिफल का भुगतान करने के लिए बाध्य हो इन परिस्थितियों में , प्रतिष्ठान को यह अधिकार है कि वह अब तक पूरे 
किये गये कार्य-निष्पादन के भुगतान को प्राप्त करे क्योंकि प्रतिष्ठान के पास अनुबंध के अनुसार कार्य-निष्पादन का निर्वहन जारी 
रखने का अधिकार है और इसी तरह ग्राहक को भी अपने दायित्व पूरे करने होंगे (जिनमें वचनबद्ध प्रतिफल का भुगतान भी 
शामिल है )। 
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अब तक पूरे किये गये कार्य निष्पादन के भुगतान के अधिकार की विद्यमानता व लागू करने की योग्यता के निर्धारण के लिए , 
प्रतिष्ठान अनुबंधात्मक शर्तों के साथ -साथ उन विधानों या कानूनी पूर्व उदाहरणों पर भी विचार करेगा जो उन अनुबंधात्मक 
शर्तों की या तो परिपूरक है या उनका अधिरोहण करती है। इनमें निम्नलिखित का निर्धारण भी सम्मिलित है; 
( क ) विधान , प्रशासकीय व्यवहार ( या प्रथा ) या कानूनी पूर्व उदाहरण प्रतिष्ठान को यह अधिकार देते हैं कि वह अब तक के 

कार्य-निष्पादन का भुगतान प्राप्त कर सकता है बले ही ग्राहक के साथ अनुबंध में उस अधिकार का कोई उल्लेख है या नहीं; 
( ख ) संबंधित कानूनी पूर्व उदाहरण यह उल्लेख करती है कि इसी प्रकार के अनुबंधों के अधीन अब तक के कार्य-निष्पादन पूरे 
____ करने से भुगतान के इसी प्रकार के अधिकारों का कोई बाध्यकारी कानूनी प्रभाव नहीं है; या 
( ग ) एक प्रतिष्ठान के प्रथात्मक व्यवसायिक व्यवहारों के अंतर्गत भुगतान के अधिकार को लागू न करने का चयन करने के 

कारण कानूनी परिस्थितियों में यह अधिकार लागू न किए जाने योग्य की श्रेणी में आ जाता है। तथापि, इसके बावजूद कि 
प्रतिष्ठान इस प्रकार के अनुबंधों में भुगतान के अधिकार को छोड़ने का चयन करता है, प्रतिष्ठान निश्चित तिथि तक 
भुगतान पाने का अधिकार जारी रख सकता है बशर्ते ग्राहक के साथ किये गये अनुबंध में अब तक कार्य निष्पादन के 

भुगतान का उसका अधिकार लागू करने योग्य हो । 
अनुबंध में निर्धारित भुगतान की समय - सारणी जरूरी नहीं कि इस बात का संकेत हो कि एक प्रतिष्ठान के पास अब तक पूरे 
किए गए कार्य निष्पादन के भुगतान का लागू करने योग्य अधिकार है । यद्यपि , अनुबंध में भुगतान की समय सारणी में समय व 
प्रतिफल की उस राशि का उल्लेख होता है जो ग्राहक द्वारा देय है, भुगतान की समय सारणी में जरूरी नहीं की इस बात का 
साक्ष्य हो कि अब तक कार्य निष्पादन के लिए प्रतिष्ठान का भुगतान के लिए अधिकार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि , 
उदाहरणस्वरूप , अनुबंध स्पष्ट कर सकता है कि ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल , प्रतिष्ठान द्वारा अनुबंध में दिये वचन को पूरा करने में 
सफल न होने से , इससे भिन्न किन्हीं भी कारणों से , वापस किया जा सकता है । 
कार्य-निष्पादन की पूर्ण पूर्ति की प्रगति के माप के लिए विधियां 
अनुच्छेद 35 - 37 के अनुसरण में एक समय प्रतिष्ठान द्वारा पूरे किये जाने वाले कार्य-निष्पादन दायित्वों की पूर्ण पूर्ति की प्रगति 
के लिए प्रयोग में लायी गयी गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल होंगी : 

उत्पादन विधियां ( देखें अनुच्छेद ख15- ख17); और 
( ख ) निविष्ट ( इनपुट ) विधियां ( देखें अनुच्छेद ख18- ख19 ) 
उत्पादन विधियां 
उत्पादन विधियां राजस्व को अब तक ग्राहक को अंतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर 
मान्यता देती है । यह मूल्य अनुबंध के अन्तर्गत वचनबद्ध शेष वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित होता है । उत्पादन विधियों में अब 
तक एक पूर्ण कार्य-निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन , विशेष स्तर (पड़ाव), व्यतीत समय और उत्पादित 
इकाइयां या दी गई इकाइयां आदि सम्मिलित हैं । जब तक प्रतिष्ठान इस बात का मूल्यांकन करता है कि प्रगति के माप के लिए 
जब एक उत्पादन विधि अपनयी जाती है प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा कि उत्पादन विधि कार्य -निष्पादन की पूर्ण पूर्ति 
के प्रति प्रतिष्ठान के निर्वाह का क्या यथार्थ प्रदर्शन करती है। एक उत्पादन विधि प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन का यथार्थ प्रदर्शन 
नहीं करती यदि चयनित उत्पादन उन कुछ वस्तुओं या सेवाओं का माप करने में असफल रहता है जिनका नियंत्रण ग्राहक को 
अंतरित कर दिया गया है। उदाहरणस्वरूप , उत्पादित या सुपुर्द की गई इकाइयों पर आधारित उत्पादन विधियां उस स्थिति में 
कार्य-निष्पादन दायित्व पूरा करने में प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन का यथार्थ प्रदर्शन नहीं करती , यदि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 
प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन ने ग्राहक द्वारा नियंत्रित उस प्रगति कार्य या तैयार माल का उत्पादन किया है जो उत्पादन के माप 
में सम्मिलित नहीं है। 
व्यावहारिक युक्ति के रूप में , यदि प्रतिष्ठान के पास ग्राहक से किसी प्रतिफल की ऐसी राशि का अधिकार है जो अब तक 
प्रतिष्ठान के पूर्ण कार्य-निष्पादन के लिए प्रत्यक्षतया ग्राहक के मूल्य के अनुरूप है ( उदाहरणतया एक सेवा अनुबंध जिसमें एक 
प्रतिष्ठान दी गई सेवा के प्रत्येक घंटे की बिलिंग करता है ), प्रतिष्ठान उस राजस्व राशि को मान्यता देगा जो बिल करने के लिए 
प्रतिष्ठान के अधिकार में हैं । 
उत्पादन विधि के नुकसान ये हैं कि प्रगति के माप के लिए प्रयुक्त उत्पादन की प्रत्यक्षतया दृष्टिगोचर नहीं है और उसके प्रयोग के 
लिए अपेक्षित सूचना प्रतिष्ठान के लिए कम लागत पर उपलब्ध नहीं है । इस कारण , निविष्ट विधि ही आवश्यक हो सकती है । 
निविष्टि विधियां 
निविष्ट विधियां राजस्व की मान्यता के लिए प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन दायित्व को पूरा करने के निविष्टियों के आधार पर 
करती हैं ( उदाहरणस्वरूप , संसाधनों का उपभोग , खर्च किये गये श्रमिक घंटे , खर्च की गयी लागत , व्यतीत काल या प्रयुक्त 
मशीन के घंटे ) ये निविष्टियां कार्य-निष्पादन दायित्व की पूर्ति के लिए कुल निविष्टियों की तुलना में होती हैं । यदि प्रतिष्ठान के 
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प्रयास या निविष्टियां कार्य-निष्पादन अवधि के दौरान एक सार प्रयोग में रहती है तब प्रतिष्ठान के लिए यह उपयुक्त होगा कि 
वह राजस्व को सीधी रेखा के आधार पर ही मान्यता दे। 
निविष्ट विधियों की एक कमी यह है कि प्रतिष्ठान की निविष्टियों और ग्राहक की वस्तुओं या सेवाओं के नियंत्रण का अंतरण सीधे 
संबंधित नहीं है। अतः एक प्रतिष्ठान एक निविष्ट विधि में से उन निविष्टियों के प्रभाव को हटा देगा जो अनुच्छेद 39 में प्रगति 
माप के उद्देश्य के अनुसार ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं के नियंत्रण के अंतरण में प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन को प्रदर्शित नहीं 
करती है । उदाहरणतया , जब लागत आधारित निविष्टि विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रगति के माप में समायोजन 
निम्नलिखित परिस्थितियों में अपेक्षित है: 
( क ) जब उपगत की गयी लागत प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन पूर्ति की प्रगति में कोई अंशदान नहीं करती। उदाहरणस्वरूप , एक 

प्रतिष्ठान खर्च की गई लागतों के आधार पर उस राजस्व को मान्यता नहीं देता जो प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन में 
महत्वपूर्ण कमजोरियों के कारण है और वह अनुबंध की कीमत में प्रदर्शित नहीं होती । ( उदाहरणस्वरूप , बेकार सामग्री , 

श्रम या अन्य संसाधनों की अप्रत्याशित राशियों की लागतें जो कार्य-निष्पादन की पूर्ति के लिए खर्च की जाती है )। 
( ख ) जब खर्च की गयी लागत प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन दायित्व की पूर्ति में प्रगति के अनुपात में नहीं है। इन परिस्थितियों 

में , प्रतिष्ठान का कार्य -निष्पादन का सर्वोत्तम प्रदर्शन इस प्रकार हो कि निविष्टि विधि को इस तरह से समायोजित किया 
जाए ताकि राजस्व को केवल खर्च की गयी लागत तक मान्यता दी जाए । उदाहरणस्वरूप , प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन का 
यथार्थप्रदर्शन उस राशि तक राजस्व को मान्यता दे जो कार्य निष्पादन की पूर्ति में प्रयुक्त वस्तु के उपयोग की लागत के 
समान हो बशर्ते यदि प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ में यह आशा करे कि निम्नलिखित सभी शर्ते पूरी होंगी 
(i) वस्तु विशेष नहीं है ; 
(ii) ग्राहक को यह आशा है कि वह वस्तु से संबंधित सेवाएं प्राप्त करने से पूर्व वस्तु का अधिकांशतया नियंत्रण प्राप्त कर 

लेगा; 
(iii) अंतरित वस्तु की लागत -निष्पादन दायित्व की पूर्ति के लिए कुल प्रत्याशित लागतों के संबंध में महत्वपूर्ण है और 

वह ; और 
( iv) प्रतिष्ठान वस्तु तीसरे पक्ष (पार्टी) से प्राप्त करता है और वह महत्वपूर्ण रूप से वस्तु की रूपरेखा और विनिर्माण में 

शामिल नहीं है ( लेकिन प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख34- ख38 के अनुसरण में मुख्य प्रतिष्ठान के रूप में कार्य करता है)। 
सामान-वापसी के अधिकार के साथ बिक्री 
कुछ अनुबंधों में , एक प्रतिष्ठान ग्राहक को उत्पाद का नियंत्रण अंतरित करता है और वह ग्राहक को विभिन्न कारणों ( जैसे कि 
उत्पाद से संतुष्टि न होना ) से उत्पाद की वापसी का भी अधिकर देता है और निम्नलिखित में से कोई एक संयोजन प्राप्त करता 


ध्पादन 


ख20 


( क ) अदा किये गये प्रतिफल की पूर्ण या आंशिक वापसी ; 


( ख ) प्रतिष्ठान की प्राप्त राशि या प्राप्त होने वाली राशियों के लिए प्रयोग किया जाने वाला ऋण; और 

( ग ) बदले में कोई अन्य उत्पाद । 
ख 20कक कुछ अनुबंधों में , एक प्रतिष्ठान एक उत्पादन का नियंत्रण ग्राहक को शर्त रहित वापसी के अधिकार के साथ अन्तरित 

करता है । ऐसे मामलों में राजस्व की मान्यता व्यवस्था के सारत्व के अनुसार होगी। जहां सारत्व प्रेषण बिक्री की तरह 
है, तब प्रतिष्ठान इस प्रकार के अनुबंध का लेखा इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 77 के उपबंधों के अनुसार करेगा । अन्य 

मामलों में , ग्राहकों के साथ किये गये अनुबंधों का लेखा अनुच्छेदों ख21 - ख27 के अनुसार किया जाएगा । 
ख 21 वापसी के अधिकार के साथ उत्पादनों के अंतरण के लेखे के लिए ( और कुछ सेवाएं जो प्रतिफल वापसी के सशर्त हैं ), एक 

प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी को मान्यता देगा : 
( क ) प्रतिफल की राशि में अंतरित उत्पादों के राजस्व जिसके लिए प्रतिष्ठान यह आशा करता है कि वह उसका हकदार है 

( अतः उन उत्पादों के लिए राजस्व मान्य नहीं होगा जिनकी वापसी की उम्मीद है); 
( ख ) वापसी का एक दायित्व; और 
( ग ) वापसी दायित्व के निपटान पर ग्राहकों से उत्पादों की वसूली के अधिकार के लिए एक आस्ति ( और बिक्रियों की लागत 

का समरूप समायोजन )। 
ख 22 वापसी अवधि के दौरान वापस किए उत्पाद की वापसी के लिए प्रतिष्ठान के तैयार रहने की वचनबद्धता को वापसी प्रदान 

करने के दायित्व के अतिरिक्त कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में लेखाकृत नहीं किया जाएगा । 
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ख23 


ख 24 


ख 25 


ख26 


ख 27 


ख 28 


एक प्रतिष्ठान प्रतिफल की उस राशि के निर्धारण के लिए अनुच्छेद 47 -72 की अपेक्षाओं(जिनमें वे अपेक्षाएं सम्मिलित हैं जो 
अनुच्छेद 56- 58 में परिवर्तनशील प्रतिफल को प्राक्कलनों की बाध्यता से संबंधित है) का प्रयोग करेगा जिसके हक की प्रतिष्ठान 
आशा करता है (यानि उन उत्पादों को छोड़कर जिनके लौटाए जाने की उम्मीद है)। प्राप्त ( या प्राप्य ) उन राशियों के लिए 
जिनके हक के लिए प्रतिष्ठान आशा नहीं करता, प्रतिष्ठान उत्पादों को ग्राहकों को अंतरित करते समय राजस्व को मान्यता नहीं 
देगा लेकिन वह उन प्राप्त ( प्राप्य ) राशियों को दायित्व वापसी के रूप में मान्यता देगा। इसके पश्चात् , प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के 
अंत में , प्रतिष्ठान उन राशियों के मूल्यांकन को अद्यतन करेगा ( अपडेट ) जिन्हें वह अंतरित उत्पादों के बदले उनके हक की आशा 
करता है। साथ ही , वह लेन- देन कीमत और , अतः मान्य राजस्व की राशि में तदनुरूपी परिवर्तन करेगा । 
एक प्रतिष्ठान वापसियों की राशि के बारे में प्रत्याशाओं में परिवर्तन के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर वापसी 
दायित्व के माप के अद्यतन ( अपडेट ) करेगा। प्रतिष्ठान राजस्व ( या राजस्व की कटौतियों ) के रूप में तदनुरूपी समायोजनों को 
मान्यता देगा । 
एक वापसी दायित्व के निपटान पर ग्राहक से उत्पादों की वसूली के प्रतिष्ठान के अधिकार के लिए एक मान्य आस्ति प्रारंभ में 
उत्पाद की पूर्ववर्ती अग्रणीत राशि, ( उदाहरणार्थ, माल सूची ( इन्वेंट्री)) और इसमें उन उत्पादों की वसूली की प्रत्याशित लागतें 
घटाकर (जिनमें वापस उत्पादों की प्रतिष्ठान के मूल्य में कमी की संभावनाएं भी शामिल हैं ), उसके संदर्भ में मापी जाएगी । 
प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में , वापस किये जाने वाले उत्पादों के बारे में प्रत्याशाओं के परिवर्तनों से उत्पन्न आस्ति के माप 
का प्रतिष्ठान अद्यतन करेगा । प्रतिष्ठान आस्ति को वापसी दायित्व से अलग प्रस्तुत करेगा । 
इस मानक के प्रयोग के उद्देश्य के लिए ग्राहकों द्वारा एक ही किस्म , गुणवत्ता , स्थिति और एक ही कीमत के एक उत्पाद के बदले 
दूसरे उत्पाद की अदला - बदली ( जैसे कि , एक ही रंग या आकार के उत्पाद की अदला - बदली) वापसियों के रूप में नहीं मानी 
जाती है । 
ऐसे अनुबंध जिनमें एक ग्राहक एक दोषयुक्त उत्पाद के बदले एक कार्यशील ( दोषरहित ) उत्पाद की अदला - बदली के रूप में 
वापसी कर सकता है तो ऐसी स्थिति में वे अनुबंध अनुच्छेद ख28- ख33 में वारंटियों विषयक दिशा -निर्देश के अनुसरण में 
मूल्यांकित किये जायेंगे। 
वारंटियां 
एक प्रतिष्ठान के लिए यह एक सामान्य बात है कि वह ( अनुबंध , कानून या प्रतिष्ठान की व्यवसायिक प्रथाओं के अनुसार ), 
उत्पाद ( उत्पाद या सेवा ) की बिक्री के संबंध में कोई वारंटी दे। वारंटियों की प्रकृति में उद्योगों और अनुबंधों के कारण बहुत 
अन्तर हो सकता है। कुछ वारंटियां ग्राहक को इस बात का आश्वासन देती हैं कि संबंधित उत्पाद वैसे ही कार्य करेगा जैसे कि 

क्योंकि यह समहत विशेषताओं के अनुसार है। अन्य अनुबंध उत्पाद की सहमत विशेषताओं की पूर्ति 
के साथ ग्राहक को अतिरिक्त सेवा भी देते हैं । 
यदि ग्राहक के पास वारंटी अलग से खरीदने का विकल्प है ( उदाहरणतया , क्योंकि वारंटी अलग से कीमतशुदा या मोल भाव 
वाली है ) तो वारंटी एक अलग सेवा है क्योंकि प्रतिष्ठान इसमें ग्राहक को उत्पाद के अतिरिक्त सेवा देने का वचन देता है जिसकी 
अनुबंध में कार्यशीलता का वर्णन होता है । इन परिस्थितियों में , एक प्रतिष्ठान वचनबद्ध वारंटी का अनुच्छेद 22- 30 के 
अनुसरण में एक कार्य-निष्पादन बाध्यता के रूप में लेखा करेगा और अनुच्छेद 73- 86 के अनुसार लेन- देन कीमत का एक भाग 
उस कार्य निष्पादन बाध्यता को आवंटित करेगा । 
यदि ग्राहक को अलग से वारंटी की खरीद का विकल्प नहीं है, तो प्रतिष्ठान उस वारंटी का लेखा भारतीय लेखा मानक 37 , 
प्रावधान आकस्मिक दायित्वों एवं आकस्मिक आस्तियों , के अनुसरण में करेगा , यदि वचनबद्ध वारंटी या वचनबद्ध वारंटी का 
एक भाग ग्राहक को इस आश्वासन कि उत्पाद सहमत विशेषताओं के अनुसार है, के अतिरिक्त सेवा नहीं देता है । 
यह निश्चित करने के लिए कि क्या वारंटी ग्राहक को आश्वासन कि उत्पाद सहमत विशेषताओं के अनुसार है , के अतिरिक्त सेवा 
देती है , प्रतिष्ठान निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा ; 
( क) क्या कानूनन वारंटी देना जरूरी है-यदि कानून अंतर्गत प्रतिष्ठान के लिए वारंटी देना जरूरी है , उस कानून की मौजूदगी 

इस बात का उल्लेख करती है कि वचनशुदा वारंटी एक कार्य निष्पादन बाध्यता नहीं है क्योंकि इस प्रकार की अपेक्षाएं 

सामान्यतया ग्राहक को दोषपूर्ण उत्पादों की खरीद के जोखिम से बचाती है । 
( ख ) वारंटी कवरेज अवधि कब तक है - कवरेज अवधि जितनी ज्यादा होगी , इस बाद की संभावना उतनी ज्यादा होगी कि 

वचनबद्ध वारंटी एक कार्य निष्पादन बाध्यता है क्योंकि यह अति संभावित है कि वह इस आश्वासन कि उत्पादन सहमत 

विशेषताओं के अनुसार है, अलावा अतिरिक्त सेवा भी देगी । 
( ग) उन कार्यों के प्रकृति जिन्हें प्रतिष्ठान पूरा करने का वचन देता है-यदि एक प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक है कि वह उन 

विशिष्ट कार्यों को पूरा करने ताकि वह यह आश्वासन दे सके कि उत्पाद सहमत सभी विशेषताओं को पूरा करता है । 


ख 29 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


( जैसेकि , दोषपूर्ण उत्पाद की वापसी शिपिंग सेवा), तो यह संभावित है कि वे कार्य निष्पादन बाध्यता का सृजन नहीं 

करते । 
ख 32 यदि एक वारंटी , या वारंटी का एक भाग , ग्राहक को इस आश्वासन कि उत्पाद सहमत विशेषताओं के अनुसार है , के अतिरिक्त 

एक सेवा देता है तो वचनशुदा सेवा एक कार्य-निष्पादन बाध्यता है । अतः प्रतिष्ठान उत्पाद और सेवा के लिए लेन - देन की 
कीमत आवंटित करेगा । यदि एक प्रतिष्ठान आश्वासन किस्म की वारंटी और सेवा किस्म की वारंटी दोनों का वचन देता है 
लेकिन दोनों का लेखा तर्कसंगत रूप से अलग -अलग नहीं कर सकता हो तो प्रतिष्ठान दोनों वारंटियों का लेखा एक साथ एकल 

कार्य निष्पादन बाध्यता के रूप में कर सकता है । 
ख 33 एक कानून जो प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि यदि उसके उत्पादों से कोई नुकसान होता है या कोई क्षति होती है तो वह 

इसकी प्रतिपूर्ति करे, इससे कार्य निष्पादन बाध्यता का सृजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए , एक उत्पादनकर्ता कानून के उस 
दायरे में वस्तुएं बेच रहा हो सकता है जहां कि वो उत्पादनकर्ता किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार हो ( उदाहरणतया , स्वयं 
की संपत्ति ) जो कि एक ग्राहक द्वारा उस वस्तु का इस्तेमान करने से हो सकती है। इसी तरह , एक प्रतिष्ठान के द्वारा दिया गया 
वो वचन जो कि एक ग्राहक को संरक्षण देता है उन दयित्वों व नुकसानों से जो कि पेटेंट , कापीराईट , ट्रेडमार्क ( व्यापार चिन्ह ) 
या और कोई अतिलंघन से उत्पन्न होता है तो वह कार्य-निष्पादन बाध्यता नहीं मानी जाएगी । इस तरह की बाध्यताओं को एक 
प्रतिष्ठान इंड एएस 37 के अनुसार मान्यता देगा । 

मुख्य प्रतिष्ठान बनाम प्रतिनिधि ( एजेंट ) के प्रतिफल 
ख34 जब एक ग्राहक को वस्तुएं या सेवाएं देने के लिए कोई और पार्टी ( पक्ष ) शामिल होता है , प्रतिष्ठान इस बात का आकलन करता है 

कि उसके द्वारा दिये गये वचन की प्रकृति किन्ही निश्चित वस्तुओं या सेवाओं को स्वयं प्रदान करने के लिए एक कार्य-निष्पादन 
एक मुख्य प्रतिष्ठान अर्थात् (प्रिंसिपल ) है अथवा वह ऐसी व्यवस्था करेगा कि उन वस्तुओं या सेवाओं को कोई दूसरा पक्ष (पार्टी) 
प्रदान करे ( यानि प्रतिष्ठान एक प्रतिनिधि प्रतिष्ठान अर्थात् एजेंट ) है। प्रतिष्ठान यह आकलन करता है कि ग्राहक को वचनशुदा 
प्रत्येक वस्तु या सेवा को प्रदान करने के लिए वह एक मुख्य प्रतिष्ठान (प्रिंसिपल ) है या एक प्रतिनिधि प्रतिष्ठान ( एजेंट ) है। ग्राहक 
को प्रदान की जाने वाली एक विशिष्ट वस्तु या सेवा है ( या वस्तुओं या सेवाओं का एक विशिष्ट समूह या बंडल है ) ( देखें अनुच्छेद 
27 - 30)। यदि एक ग्राहक के साथ अनुबंध में एक से अधिक विशिष्ट वस्तुएं या सेवाएं शामिल होती हैं , तो प्रतिष्ठान कुछ विशिष्ट 
वस्तुओं या सेवाओं के लिए मुख्य प्रतिष्ठान यानि प्रिंसिपल हो सकता है जबकि अन्य के लिए एक प्रतिनिधि प्रतिष्ठान यानि एजेंट 

हो सकता है । 
ख34क अपने वचन ( अनुच्छेद ख34 में यथा वर्णित ) की प्रकृति का आकलन करने के लिए प्रतिष्ठान निम्नलिखित कार्रवाई करेगा : 

( क ) ग्राहक को प्रदान की जाने वाली विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं का पता लगाना ( जो , उदाहरणार्थ, अन्य पक्ष (पार्टी) द्वारा 

दी जाने वाली एक वस्तु या सेवा का एक अधिकार है ( देखें अनुच्छेद 26); एवं 
( ख ) यह निर्धारित करना कि ग्राहक को अन्तरिक करने से पूर्व क्या प्रत्येक विशिष्ट वस्तु या सेवा पर उसका नियंत्रण 

(अनुच्छेद 33 में यथा वर्णित ) है या नहीं । 
ख35 एक प्रतिष्ठान तब एक मुख्य प्रतिष्ठान (प्रिंसिपल ) है अगर वह विशिष्ट वस्तु या सेवा को ग्राहक को अंतरण करने से पूर्व उसका 

नियंत्रण करता है । लेकिन , यह जरूरी नहीं की एक प्रतिष्ठान उस विशिष्ट वस्तु पर नियंत्रण रखे यदि वह प्रतिष्ठान उस वस्तु का 
क्षणिक रूप कानूनी हक से ग्राहक को कानूनी हक अंतरण करने के पूर्व रखता हो । एक प्रतिष्ठान जो कि मुख्य प्रतिष्ठान (प्रिंसिपल ) 
है । विशिष्ट वस्तु या सेवा को देने के लिए अपने कार्य निष्पादन को संतुष्ट कर सकता है या वह अपनी ओर से किसी दूसरी पार्टी 

( उदाहरणार्थ, एक उप अनुबंधकर्ता) को कुछ या सभी कार्य निष्पादन को पूरा करने के लिए शामिल कर सकता है । 
ख35क जब एक अन्य पक्ष (पार्टी) एक ग्राहक को वस्तुएं या सेवाएं देने के लिए शामिल है, एक प्रतिष्ठान जो एक मुख्य प्रतिष्ठान 

(प्रिंसिपल ) है, निम्नलिखित में से किसी एक का नियंत्रण प्राप्त करता है : 
( क ) अन्य पक्ष (पार्टी) से एक वस्तु या अन्य कोई आस्ति जिसे वह तब ग्राहक को अन्तरित करता है । 
( ख ) अन्य पक्ष (पार्टी) द्वारा दी जाने वाली सेवा का एक अधिकार जो प्रतिष्ठान को यह योग्यता प्रदान करता है,कि वह उस पक्ष 
___ को निर्देशित कर सके कि वह (पक्ष) प्रतिष्ठान की ओर से ग्राहक को सेवा प्रदान करे। 
( ग ) ग्राहक को विशिष्ट वस्तु या सेवा देने के लिए अन्य पक्ष से एक वस्तु या सेवा को अन्य वस्तुओं या सेवाओं के साथ संयोजित 

करे । उदाहरणार्थ, यदि एक प्रतिष्ठान अन्य पक्ष द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं ( देखें अनुच्छेद 29क ) ग्राहक द्वारा 
अनुबंधित विशिष्ट वस्तु या सेवा में संयोजित करने की विशिष्ट सेवा प्रदान करता है, तो प्रतिष्ठान उस वस्तु या सेवा को 
ग्राहक को अन्तरित करने से पूर्व उसे नियंत्रित करता है । ऐसा इसलिए है कि प्रतिष्ठान विशिष्ट वस्तु या सेवा की (जिसमें 
अन्य पक्षों से वस्तुएं या सेवाएं सम्मिलित हैं ) निविष्टियों ( इन्पुट्स ) पर पहले नियंत्रण प्राप्त करता है और तब उनका 
संयोजित उत्पाद ( आउटपुट ) के रूप में सृजित विशिष्ट वस्तु या सेवा के प्रयोग को निर्देशित करता है । 
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ख35ख जब ( या जैसे ही ) मुख्य प्रतिष्ठान (प्रिंसिपल ) के रूप में एक प्रतिष्ठान कार्य निष्पादन बाध्यता का निर्वहन करता है तो वह 

( प्रतिष्ठान ) प्रतिफल की सकल राशि में , जिसकी वह अन्तरित विशिष्ट वस्तु या सेवा के बदले अधिकार की आशा करता है , 

राजस्व को मान्यता देता है। 
ख36 एक प्रतिष्ठान तब एक प्रतिनिधि ( एजेंट) के रूप में पार्टी ( पक्ष ) होता है जब प्रतिष्ठान की कार्य निष्पादन बाध्यता वस्तुओ या 

सेवाओं की देनदारी की व्यवस्था किसी अन्य पार्टी (पक्ष) द्वारा करवाना है । प्रतिनिधि ( एजेंट ) के रूप में प्रतिष्ठान जब कार्य 
निष्पादन बाध्यता का निर्वहन करता है तो वह राजस्व की राशि को फीस या कमीशन के रूप में मान्यता देता है जिसे वह किसी 
दूसरी पार्टी ( पक्ष ) की ओर से वस्तुओं या सेवाओं को प्रदान करने के बदले हक के रूप में पाने की आशा करता है | प्रतिष्ठान की 
फीस या कमीशन की राशि उस प्रतिफल का निवल हो सकती है जो प्रतिष्ठान द्वारा दी गयी वस्तुओ या सेवाओं के बदले प्रतिफल 

के रूप में अन्य पार्टी (पक्ष ) को देता है। 
ख37 ___ एक प्रतिष्ठान एक ग्राहक को वस्तु या सेवा अन्तरित करने से पूर्व विशिष्ट वस्तु या सेवा पर नियंत्रण करता है अतः वह एक मुख्य 

प्रतिष्ठान है ( देखे अनुच्छेद ख35) इसके संकेतकों में निम्नलिखित शामिल तो है, लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं हैं । 
( क ) प्रतिष्ठान मुख्यतया विशिष्ट वस्तु या सेवा प्रदान करने के वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है । इसमें सामान्यतया विशिष्ट 

वस्तु या सेवा की स्वीकृति का उत्तरदायित्व सम्मिलित है ( उदाहरणतया , मुख्य उत्तरदायित्व है वस्तु या सेवा के लिए ग्राहक की 
विशेषताओं को पूरा करना)। यदि प्रतिष्ठान मुख्यतया विशिष्ट वस्तु या सेवा प्रदान करने के वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी 

है, तो यह संकेत देता है कि उसकी ओर से विशिष्ट वस्तु या सेवा प्रदान करने मे कोई दूसरा पक्ष (पार्टी) शामिल है । 
( ख ) प्रतिष्ठान को ग्राहक को विशिष्ट वस्तु या सेवा अन्तरित करने से पूर्व या ग्राहक को उसका नियंत्रण अन्तरित करने के बाद इन्वेन्ट्री 

जोखिम है ( जैसे कि यदि ग्राहक के पास उसे वापस करने का अधिकार है )। उदाहरणतया , यदि प्रतिष्ठान ग्राहक के साथ अनुबंध 
प्राप्त करने से पूर्व विशिष्ट वस्तु या सेवा प्राप्त करने के लिए वचन देता है या फिर प्राप्त करता है कि प्रतिष्ठान ग्राहक को अन्तरित 

करने से पूर्व वस्तु या सेवा के उपयोग के प्रति निर्देश देने के लिए या उसके अधिकांश सभी शेष लाभों को प्राप्त करने में सक्षण है । 
( ग ) प्रतिष्ठान के पास यह स्वविवेकाधिकार है कि वह विशिष्ट वस्तु या सेवा की कीमत स्थापित करे। विशिष्ट वस्तु या सेवा के लिए 

ग्राहक द्वारा अदा की जाने वाली कीमत की स्थापना इस बात का संकेत है कि प्रतिष्ठान वस्तु या सेवा के उपयोग को निर्देशित 
करने या अधिकांश शेष लाभों के प्राप्त करने के लिए सक्षम है। फिर भी , कुछ मामलों में प्रतिनिधि प्रतिष्ठान ( एजेंट ) के पास कीमत 
स्थापित करने का स्वविवेकाधिकार हो सकता है। उदाहरणतया उसे ( एजेंट ) को यह छूट कुछ हद तक हो सकती है कि वह कीमतों 
की स्थापना कर ले ताकि ग्राहकों को अन्य पक्षों (पार्टियों) द्वारा दी जाने वाली वस्तु या सेवाओं की व्यवस्था करने की सेवा से 

अतिरिक्त राजस्व प्राप्त कर ले । 
ख37क अनुच्छेद ख37 के संकेत अनुबंध की शर्तों व निबंधनों और विशिष्ट वस्तु या सेवा की प्रकृति पर आधारित नियंत्रण के निर्धारण के 

कमोवेश सुसंगत हो सकते हैं । इसके अलावा, अलग - अलग अनुबंधों में अलग - अलग संकेत अधिक उपयुक्त साक्ष्य प्रदान कर सकते 


ख38 


ख39 


यदि कोई दूसरा पार्टी (पक्ष) अनुबंध में प्रतिष्ठान के कार्य निष्पादन बाध्यताओं और अनुबंधात्मक अधिकारों को ग्रहण करती है 
ताकि प्रतिष्ठान ग्राहक विशिष्ट वस्तु या सेवा के अंतरण के कार्य निष्पादन बाध्यता को पूरा करने के लिए अब उत्तरदायी नहीं हैं 
( यानि प्रतिष्ठान अब मुख्य पार्टी (पक्ष ) के रूप में कार्यरत नहीं है ), प्रतिष्ठान उस कार्य निष्पादन के राजस्व को मान्यता नहीं देगा । 
इसकी बजाय , प्रतिष्ठान इस बात का मूल्यांकन करेगा कि क्या वह अन्य पार्टी (पक्ष ) के लिए प्राप्त अनुबंध के कार्य निष्पादन 
बाध्यता को पूरा करने के लिए राजस्व को मान्यता दे (यानि कि क्या प्रतिष्ठान एक प्रतिनिधि ( एजेंट ) के रूप में कार्य कर रहा है 
या नहीं)। 
अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए ग्राहक के विकल्प 
ग्राहक के ये विकल्प कि वह अतिरिक्त वस्तुएं या सेवाएं निःशुल्क या छूट के साथ प्राप्त करेगा , कई प्रकार के होते हैं जैसे कि बिक्री 
प्रोत्साहन , ग्राहक अवार्ड क्रेडिट ( या प्वाइंट ), अनुबंध नवीकरण विकल्प या भावी वस्तुओं या सेवाओं पर अन्य प्रकार की छूट । 
यदि, एक अनुबंध में , एक प्रतिष्ठान ग्राहक को यह विकल्प देता है कि वह अतिरिक्त वस्तुएं या सेवाएं ग्रहण कर ले, तो वह विकल्प 
अनुबंध में कार्य निष्पादन बाध्यता का सृजन तभी कर सकता है जब विकल्प ग्राहक को वह महत्वपूर्ण अधिकार देता है कि वह 
उन अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं को बिना अनुबंध किये नहीं ले पाता ( उदाहरण के लिए, ऐसी छूट जो वृद्धिशील हो और छूटों 
की उस सीमा (रेंज ) तक जो सामान्य तौर पर उन वस्तुओं या सेवाओं के लिए उस भौगोलिक क्षेत्र या बाजार में उस श्रेणी के 
ग्राहकों के लिए उपलब्ध है )। यदि विकल्प ग्राहक को महत्वपूर्ण अधिकार देता है, ग्राहक भावी वस्तुओं या सेवाओं के लिए 
प्रतिष्ठान को वास्तव में अग्रिम रूप से भुगतान करता है और प्रतिष्ठान जब भावी वस्तुओं या सेवाओं का अंतरण करता है या जब 
विकल्प समाप्त हो जाता है और प्रतिष्ठान राजस्व को मान्यता देता है । 
यदि ग्राहक के पास एक ऐसी कीमत पर अतिरिक्त वस्तु या सेवा के अधिग्रहण का विकल्प है जो वस्तु या सेवा की स्वतंत्र बिक्री 
कीमत को प्रदर्शित करती है, वह विकल्प ग्राहक को महत्वपूर्ण अधिकार नहीं देता , चाहे विकल्प का प्रयोग केवल पिछले अनुबंध 
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में ही किया जा सकता हो । ऐसे मामलों में प्रतिष्ठान ने एक ऐसी मार्किटिंग ऑफर की है जिसका इस मानक के अनुसार लेखा तभी 
करेगा जब ग्राहक अतिरिक्त वस्तुएं या सेवाएं खरीदने के विकल्प का प्रयोग करता है । 
अनुबंध 74 एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह सापेक्ष वह स्वतंत्र बिक्री कीमत के आधार पर कार्य निष्पादन बाध्यताओं 
में लेन - देन की कीमत का आवंटन करे । यदि अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं के ग्रहण करने के ग्राहक विकल्प की स्वतंत्र बिक्री कीमत 
दृष्टिगोचर न हो तो प्रतिष्ठान उसका अनुमान लगाएगा । यह अनुमान उस छूट को भी प्रदर्शित करेगा जो विकल्प के प्रयोग के 
दौरान ग्राहक को मिलेगी और उसमें निम्नलिखित दोनों बाते भी समायोजित होंगी : 
( क ) ऐसी कोई छूट जो ग्राहक को तब भी उपलब्ध हो सकती यदि वह विकल्प का प्रयोग न भी करे ; और 
( ख ) ऐसी संभावना कि विकल्प का प्रयोग किया जाएगा । 
यदि एक ग्राहक के पास भावी वस्तुएं या सेवाएं ग्रहण करने का महत्वपूर्ण अधिकार है , और वे वस्तुएं या सेवाएं ठीक वैसी ही 
होंगी जैसी अनुबंध में मूल वस्तुएं या सेवाएं थी और इन भावी वस्तुओं या सेवाओं को मूल अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही दिया 
जाता है , प्रतिष्ठान स्वतंत्र बिक्री कीमत का अनुमान करने के लिए एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में वैकल्पिक वस्तुओं या 
सेवाओं में लेन - देन कीमत का आवंटन प्रत्याशित रूप से दी जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं और इसके तदनुरूपी प्रत्याशित 
प्रतिफल के संदर्भ में करे । सामान्यतया , इस प्रकार के विकल्प अनुबंधों के नवीकरण के मामलों में होते हैं । 
ग्राहकों के प्रयोग न किये गये अधिकार 
अनुच्छेद 106 के अनुसरण में , ग्राहक से पूर्व भुगतान प्राप्त होने पर एक प्रतिष्ठान भविष्य में वस्तुओं या सेवाओं को अंतरित करने 
या अंतरित करने के लिए तैयार रहने के कार्य-निष्पादन बाध्यता के लिए पूर्व भुगतान की राशि में अनुबंध दायित्व को मान्यता 
देगा । एक प्रतिष्ठान उस अनुबंध दायित्व को तब अमान्य करेगा ( और राजस्व की मान्यता देगा ) जब वह उन वस्तुओं या सेवाओं 
को अंतरित करता है और, इस तरह, कार्य-निष्पादन बाध्यता को पूरा करता है। 
एक ग्राहक का प्रतिष्ठान को गैर -वापसी योग्य पूर्व भुगतान ग्राहक को भविष्य में एक वस्तु या सेवा को प्राप्त करने का अधिकार 
देता है ( और प्रतिष्ठान को बाध्य करता है कि वह उस वस्तु या सेवा के अंतरित करने के लिए तैयार रहे)। फिर भी , ग्राहक अपने 
सभी अनुबंधात्मक अधिकारों का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं । इन प्रयोग न किये गये अधिकारों को प्रायः अनिर्वहन कहा जाता 
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ख46 यदि एक प्रतिष्ठान एक अनुबंध दायित्व में अनिर्वहन राशि के हक की आशा करता है , प्रतिष्ठान प्रत्याशित अनिर्वहन राशि को 

ग्राहक द्वारा प्रयोग किये अधिकारों के पैटर्न के अनुपात में राजस्व के रूप में मान्यता देगा । यदि एक प्रतिष्ठान अनिर्वहन राशि के 
हक ही आशा नहीं करता , प्रतिष्ठान अनिर्वहन राशि को राजस्व के रूप में तब मान्यता देगा जब ग्राहक के शेष अधिकारों के प्रयोग 
की संभावना कम हो जाए । यह निर्धारित करने के लिए कि प्रतिष्ठान क्या अनिर्वहन राशि के हक की आशा करता है, प्रतिष्ठान 

अनुच्छेद 56 -58 की परिवर्तनशील प्रतिफल के बाध्य प्राक्कलनों विषयक अपेक्षाओं पर विचार करेगा। 
ख47 एक प्रतिष्ठान प्राप्त उस प्रतिफल को दायित्व ( न कि राजस्व ) के रूप में मान्यता देगा जो कि ग्राहक के ऐसे प्रयोग न किये गये 

अधिकारों के कारण है जिनके लिए प्रतिष्ठान को प्रतिफल की वह राशि किसी दूसरे पक्ष (पार्टी) को भेजनी / देनी हो , 
उदाहरणस्वरूप , लागू दावा रहित सम्पत्ति कानूनों के अनुसरण में एक सरकारी प्रतिष्ठान । 

गैर- वापसी योग्य अपफ्रंट फीस ( अग्रिम शुल्क ) ( और कुछ संबंधित लागतें ) 
ख48 कुछ अनुबंधों में , एक प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ में या उसके आस पास ग्राहक से गैर -वापसी योग्य अपफ्रंट फीस ( अग्रिम शुल्क ) 

वसूल करता है। जैसे कि , स्वास्थ्य क्लब सदस्यता अनुबंधों में प्रवेश शुल्क , दूरसंचार अनुबंधों में सक्रियता शुल्क , कुछ सेवा 

अनुबंधों में प्रारंभ शुल्क और कुछ आपूर्ति अनुबंधों में प्रारंभिक शुल्क । 
ख49 ऐसे अनुबंधों में कार्य निष्पादन बाध्यताओं की पहचान के लिए, एक प्रतिष्ठान यह मूल्यांन करने के लिए कि क्या फीस ( शुल्क ) 

वचनशुदा वस्तु या सेवा के अंतरण से संबंधित है। बहुत से मामलों में , हालांकि एक गैर- वापसी योग्य अपफ्रंट फीस ( अग्रिम शुल्क ) 
एक ऐसी गतिविधि से संबंधित होती है जिसे प्रतिष्ठान को अनुबंध के प्रारंभ या इसके आसपास अनुबंध को पूरा करने के लिए 
करना अपेक्षित होता है, वह गतिविधि वचनशुदा वस्तु या सेवा ग्राहक को अंतरित करने के लिए परिणत नहीं होती ( देखिए 
अनुच्छेद 25 )। इसकी बजाय , अपफ्रंट फीस ( अग्रिम शुल्क ) भावी वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक अग्रिम भुगतान होता है , 
इसलिए, जब ये वस्तुएं या सेवाएं प्रदान की जाती है तब उन्हें राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। राजस्व मान्यता अवधि उस 
स्थिति में प्रारंभिक अनुबंधात्मक अवधि से आगे बढ़ जाएगी जब प्रतिष्ठान ग्राहक को अनुबंध को नवीकृत करने का विकल्प दे देता 

है और तब वह विकल्प ग्राहक का अनुच्छेद ख40 में यथावर्णित महत्वपूर्ण अधिकार देता है। 
ख 50 यदि गैर वापसी योग्य अपफ्रंट फीस ( अग्रिम शुल्क ) एक वस्तु या सेवा से संबंधित है, तो प्रतिष्ठान यह मूल्यांकन करेगा कि वस्तु 

या सेवा का लेखा अनुच्छेद 22- 30 के अनुसार क्या एक अलग कार्यनिष्पादन बाध्यता होगा । 
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एक प्रतिष्ठान अनुबंध को प्रारंभ करने के लिए खर्च की गयी लागत ( या अनुच्छेद 25 में उल्लिखित अन्य प्रशासनिक कार्यों के 
लिए) की प्रतिपूर्ति के रूप में गैर वापसी योग्य शुल्क फीस को आंशिक रूप से वसूल कर सकता है । यदि वे प्रारंभिक 
गतिविधियां एक कार्य-निष्पादन बाध्यता को पूरा नहीं करती, तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद ख 19 के अनुसार प्रगति का माप करते 
समय उन गतिविधियों ( और उनसे संबंधित लागतों ) को नजरअंदाज करेगा । यह इसलिए है क्योंकि प्रारंभ करने की 
गतिविधियां ग्राहक को सेवाओं का अंतरण प्रदर्शित नहीं करती। प्रतिष्ठान यहनिर्धारित करेगा कि क्या अनुबंध को प्रारंभ करने 
के लिए खर्च की गई लागतें एक आस्ति के रूप में परिणत होती है जो कि अनुच्छेद 95 के अनुसार मान्य होगी । 
लाइसेंस 
एक लाइसेंस एक प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति के लिए ग्राहक के अधिकारों को संस्थापित करता है। बौद्धिक संपत्ति के लाइसेंस में 
निम्नलिखित शामिल हैं किंतु निम्नलिखित में से किसी के लाइसेंसों तक सीमित नहीं हैं : 
( क ) सॉफटवेयर व प्रौद्योगिकी ; 
( ख ) चलचित्र , संगीत और मीडिया व मनोरंजन के अन्य स्वरूप ; 
( ग ) फ्रेंचाइस ; और 
( घ ) पेटेंट , ट्रेडमार्क व कॉपीराइट । 
एक ग्राहक को लाइसेंस ( या लाइसेंसों ) देने के वचन के अलावा , प्रतिष्ठान उसे ( ग्राहक को ) अन्य वस्तुएं या सेवाएं अंतिरित करने 
का भी वचन दे सकता है। ये वचन अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो सकते हैं या फिर प्रतिष्ठान की प्रथागत व्यवहारिक 
व्यवहारों , प्रकाशित नीतियों या विशिष्ट कथनों द्वारा अन्तर्विष्ट हो सकते हैं ( देखें अनुच्छेद 24)। जैसे कि अन्य प्रकार के अनुबंधों 
के साथ होता है, ग्राहको के साथ जब एक अनुबंध यह वचन सम्मिलित करता है कि वस्तुओं या सेवाओं के साथ - साथ लाइसेस ( या 
लाइसेंसो) भी दिया जाएगा , एक प्रतिष्ठान अनुबंध में प्रत्येक कार्य निष्पादन बाध्यता की पहचान के लिए अनुच्छेद 22- 30 का 
प्रयोग करा है। 
यदि अनुच्छेद 26- 30 के अनुसार अनुबंध में लाइसेंस देने का वचन अन्य वस्तुओं या सेवाओं से अलग नहीं है तो प्रतिष्ठान लाइसेंस 
देने और वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने के वचन का लेखा एक ही कार्य निष्पादन बाध्यता के रूप में करेगा । अनुबंध में लाइसेंसों के 
उदाहरण जो वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं से अलग नहीं है, में निम्नलिखित सम्मिलित है : 
( क ) एक लाइसेंस जो मूर्त वस्तु का घटक है और जो उस वस्तु की कार्यशीलता का अभिन्न भाग है; और 

एक लाइसेंस जो कि ग्राहक को किसी दूसरी संबंधित सेवा के साथ भी लाभान्वित हो सकता है ( जैसे कि प्रतिष्ठान द्वारा 

दिये गये लाइसेंस द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन सेवा जो ग्राहक को विषय- वस्तु तक पहुंच प्रदान करती है)। 
यदि लाइसेंस अलग से नहीं है, तब एक प्रतिष्ठान यहनिर्धारित करने के लिए अनुच्छेद 31 - 38 का प्रयोग करेगा कि क्या कार्य 
निष्पादन बाध्यता (जिसके अन्तर्गत वचनबद्ध लाइसेंस सम्मिलित है ) एक ऐसा कार्य निष्पादन बाध्यता है जो या तो एक समय 
के दौरान पूरे किये जाते हैं या फिर एक समय पर । 
यदि लाइसेंस देने का वचन अनुबंध में अन्य वचनबद्ध वस्तुओं या सेवाओं से भिन्न ( अलग ) है और इस तरह लाइसेंस देने का 
वचन अलग कार्य निष्पादन बाध्यता है, एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि ग्राहक लाइसेंस अंतरण एक समय के दौरान 
करेगा या कि एक समय पर । इस प्रकार के निर्धारण में , प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा कि ग्राहक को लाइसेंस देने के 
उसके वचन की प्रकृति ग्राहक को निम्नलिखित में से एक देने की है : 

प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति तक पहुंच जो लाइसेंस की कुल अवधि तक रहती है; या 

प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार जो उस समय तक रहता जिस समय पर लाइसेंस दिया गया है । 
प्रतिष्ठान के वचन की प्रकृति निर्धारित करना 


ख54 


( ख ) 


एका 


ख55 


ख56 


( क ) 


ख 57 
ख58 


प्रतिष्ठान द्वारा लाइसेंस देने के वचन की प्रकृति एक ऐसा वचन है जो प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति तक पहुंच का अधिकार देता 
है, यदि निम्नलिखित सारे मानदंड पूरे होते हैं : 
( क ) अनुबंध की अपेक्षा है या ग्राहक तर्कसंगत रूप से आशा करता है कि प्रतिष्ठान ऐसी गतिविधियां करेगा जो उस 

बौद्धिक सम्पत्ति को काफी हद तक प्रभावित करेगा जिस पर ग्राहक का अधिकार है; ( देखें अनुच्छेद ख59 ) 
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( ख ) लाइसेंस द्वारा दिये गये अधिकार प्रत्यक्ष रूप से ग्राहक को किन्ही अनुच्छेद ख58( क ) में पता लगायी गयी प्रतिष्ठान 

की गतिविधियों के सकारात्मक या नकारात्मक या प्रभावों से रू - ब - रू (एक्सपोज ) करवाते हैं ; और 


( ग ) वे गतिविधियां जब होती हैं तो वे एक वस्तु या सेवा को अंतरित करने में परिणत नहीं होती हैं । 


ख59 कारकों में जो ये संकेत करते हैं कि एक ग्राहक तर्कसंगत रूप से यह आशा करता है कि एक प्रतिष्ठान वे गतिविधियां करेगा जो 

बौद्धिक सम्पत्ति को काफी हद तक प्रभावित करती है, उन गतिविधियों में प्रतिष्ठान की प्रथागत व्यावसायिक व्यवहार, प्रकाशित 
नीतियां या विशिष्ट कथन सम्मिलित हैं । हालांकि यह निर्धारक नहीं है, प्रतिष्ठान और उस ग्राहक के बीच विभक्त आर्थक हित की 
विद्यमान ( उदाहरणस्वरूप , बिक्री - आधारित रॉयल्टी ) जो बौद्धिक सम्पत्ति से संबंधित है और उस पर ग्राहक का अधिकार है , 

इससे यह संकेत मिल सकता है कि ग्राहक तर्कसंगत आधार पर आशा करता है कि प्रतिष्ठान ऐसी गतिविधियां करेगा । 
ख59क एक प्रतिष्ठान की गतिविधियां बहुत हद तक उस वैधिक सम्पति को निम्नलिखित दोनों में से किसी एक की स्थिति पर प्रभावित 

करती है जिस पर ग्राहक के अधिकार हैं : 
( क ) ये गतिविधियां काफी हद तक वैधिक सम्पत्ति के स्वरूप ( जैसे कि उसका डिजाइन या विषय- वस्तु ) या कार्यशीलता 

( जैसे कि कार्य करने की योग्यता ) को बदलने की उम्मीद रखती है ; या 
( ख ) इस वैधिक सम्पत्ति से लाभ लेने की योग्यता बहुत हद तक इन गतिविधियों से बनती है या उन पर निर्भर करती है । 

उदाहरण के तौर पर , एक ब्रांड का लाभ प्राय : प्रतिष्ठान की उन निरन्तर गतिविधियों से सृजित होता है या उन पर 

निर्भर करता है जो वैधिक सम्पत्ति के मूल्य को समर्थित या बरकरार रखती है । 
तद्नुसार , यदि वैधिक सम्पत्ति की , जिस पर ग्राहक के अधिकार हैं , महत्वपूर्ण स्वतंत्र कार्यशीलता है, वैधिक सम्पत्ति के लाभ का 
अधिकांश भाग उसकी कार्यशीलता से सृजित होता है। परिणामस्वरूप , बैधिक सम्पत्ति से लाभ लेने की ग्राहक की क्षमता तब तक 
प्रतिष्ठान की गतिविधियों द्वारा अधिक प्रभावित नहीं होगी जब तक ये गतिविधियां स्वरूप या कार्यशीलता को बहुत हद तक 
परिवर्तित न करती हो । वैधिक सम्पत्ति की ऐसी किस्मों में जिनकी स्वतंत्र कर्यशीलता है , साफ्टवेयर , जैविक मिश्रण, या औषधीय 

फार्मूले और पूर्णतया मीडिया विषयवस्तु (कन्टेंट) ( जैसे कि फिल्में , दूरदर्शन प्रस्तुतियां व संगीतमयी रिकार्डिंग ) शामिल हैं । 
ख60 यदि ख58 में दिये गये मानदंड पूरे हो जाते हैं , तो प्रतिष्ठान लाइसेंस देने के वचन का लेखा इस तरह से करेगा जैसेकि कार्य 

निष्पादन बाध्यता एक समय के दौरान पूरी होती है क्योंकि ग्राहक प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति की पहंच के कार्य निष्पादन के 
लाभ जैसे -जैसे कार्य निष्पादन होता है वैसे - वैसे ही उसे प्राप्त व उपभोग एक साथ करेगा । ( देखें अनुच्छेद 35( क))। एक प्रतिष्ठान 
पहुंच के लिए कार्य-निष्पादन बाध्यता के पूर्ण निर्वहन की प्रगति को मापने के लिए उपयुक्त विधि के चयन के लिए अनुच्छेद 

39 -45 का प्रयोग करेगा। 
ख61 यदि अनुच्छेद ख58 के मानदंड पूरे नहीं होते हैं , तो प्रतिष्ठान के वचन की प्रकृति की बौद्धिक सम्पत्ति को प्रयोग करने का 

अधिकार देने की होती है जैसे कि वह बौद्धिक सम्पत्ति ( स्वरूप व कार्यशीलता के संदर्भ में ) लाइसेंस देने के समय अस्तित्व में 
होती है। इसका अर्थ यह है कि ग्राहक को जब लाइसेंस का अंतरण होता है उस समय लाइसेंस के प्रयोग का निर्देश और उससे 
प्राप्य शेष लाभ के अधिकांश भाग को प्राप्त कर सकता है। प्रतिष्ठान एक समय पर कार्य निष्पादन के निर्वहन के रूप में प्रतिष्ठान 
की बौद्धिक सम्पत्ति के प्रयोग के अधिकार के वचन का लेखा करेगा । प्रतिष्ठान अनुच्छेद 38 का प्रयोग उस समय के निर्धारण के 
लिए करेगा , जिस पर ग्राहक को लाइसेंस अंतरित होता है । लेकिन उस लाइसेंस के लिए राजस्व को मान्यता नही दी जा सकती 
जो प्रतिष्ठान को बौद्धिक सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार उस अवधि के प्रारंभ से पहले देता है जिसके दौरान ग्राहक लाइसेंस का 
प्रयोग कर पाता है और लाभ ले पाता है। उदाहरणस्वरूप , यदि एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस की अवधि उस तिथि से पूर्व प्रारंभ 
होती है जिस पर प्रतिष्ठान ग्राहक को कोड देता है ( या अन्यथा उपलब्ध करवाता है ) ताकि ग्राहक उसका तत्काल प्रयोग कर 

सके , प्रतिष्ठान राजस्व को मान्यता कोड देने ( या अन्यथा उपलब्ध करवाने ) से पूर्व नहीं देगा । 
ख62 प्रतिष्ठान निम्नलिखित को तब नजरअंदाज करेगा जब वह यह निर्धारित करेगा कि क्या लाइसेंस प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति 

तक पहुंच का या प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार देता है : 

समय के प्रतिबंध , भौगोलिक क्षेत्र का प्रयोग वह प्रतिबंध वचनशुदा लाइसेंस के कारणों को परिभाषित करते हैं , बजाय 
यह परिभाषित करने कि क्या प्रतिष्ठान कार्य-निष्पादन दायित्व को एक समय पर पूरा करता है या एक समय के दौरान 
पूरा करता है। 
वे गारंटियां कि इसके पास बौद्धिक सम्पत्ति का वैद पेटेंट है और वह किस पेटेंट के अप्राधिकृत प्रयोग को रोकेगा - एक 
वचन जो पेटेंट को अप्राधिकृत प्रयोग से रोकता है , यह कार्य निष्पादन दायित्व नहीं है क्योंकि पेटेंट की रक्षात्मक 
कार्यवाही प्रतिष्ठान की बौद्धिक सम्पत्ति के मूल्य की रक्षा करता है और इस बात का ग्राहक को आश्वासन देती है कि 
अंतरित लाइसेंस अनुबंध में दिये गये लाइसेंस की विशिष्टताओं को पूरा करता है । 
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बिक्री आधारित या प्रयोग आधारित रॉयल्टियां 
ख63 अनुच्छेद 56 - 59 की अपेक्षाओं के बावजूद , एक प्रतिष्ठान बौद्धिक सम्पत्ति के लाइसेंस के बदले बिक्री - आधारित या प्रयोग 

आधारित वचनबद्ध रॉयल्टी के राजस्व को मान्यता केवल तब देगा जब निम्नलिखित में से जो भी घटना बाद में होगी : 
( क ) बाद में बिक्री या प्रयोग का होना; और 
( ख ) वह कार्यनिष्पादन बाध्यता जिसके लिए कुछ या समस्त बिक्री आधारित या प्रयोग आधारित रॉयल्टी का आवंटन किया 

गया है और वह दायित्व पूरा हो गया है ( या अंशतः पूरा हुआ है)। 
ख63क अनुच्छेद ख 63 में दी गई बिक्री आधारित या प्रयोग आधारित रॉयल्टी की अपेक्षा तब लागू होती है जब रॉयल्टी किसी लाइसेंस 

से सम्बंधित होती है या जब वैधिक सम्पत्ति का लाइसेंस रॉयल्टी से सम्बंधित मुख्य मद से सम्बद्ध होता है । ( उदाहरणतया , वैधिक 
सम्पत्ति का लाइसेंस तब रॉयल्टी से संबद्ध मुख्य मद होता है जब प्रतिष्ठान को यह तर्कसंगत आशा होती है कि ग्राहक रॉयल्टी से 

सम्बंधित किन्ही अन्य वस्तुओं या सेवाओं की बजाय लाइसेंस के मूल्य को काफी अधिक महत्व देता है । ) 
ख63ख जब अनुच्छेद ख 63क की अपेक्षा पूरी हो जाती है तो अनुच्छेद ख63 के अनुसार बिक्री - आधारित या प्रयोग आधारित रॉयल्टी 

से राजस्व को पूर्णतया मान्यता दे दी जाएगी । जब ख63क के अनुसार अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो अनुच्छेदों 50- 59 के 
परिवर्तनीय प्रतिफल की अपेक्षाएं बिक्री - आधारित या प्रयोग आधारित रॉयल्टी पर लागू होती हैं । 

पुर्नखरीद करार ( अग्रीमेंट्स) 
ख64 एक पुर्नखरीद करार वह अनुबंध है जिसमें एक प्रतिष्ठान एक आस्ति को बेचता है और यह वचन भी देता है या वह विकल्प 

रखता है ( उसी अनुबंध में या किसी अन्य अनुबंध में ) कि उस आस्ति को पुनः खरीद सकता है। पुनः खरीदी गयी आस्ति वह 
आस्ति हो सकती है जो मूल रूप से ग्राहक को बेची गयी थी , वह आस्ति जो काफी हद तक उस आस्ति जैसी है या फिर कोई 

और आस्ति जिसका मूल रूप से बेची गयी आस्ति एक घटक हैं । 
ख65 पुर्नखरीद करार सामान्यतया तीन प्रकार के होते हैं : 

( क ) एक प्रतिष्ठान का दायित्व कि वह आस्ति को पुनः खरीद लेगा ( एक वायदा); 
( ख ) एक प्रतिष्ठान का अधिकार कि वह आस्ति को पुनः खरीदेगा ( एक कॉल आप्शन); 
( ग) एक प्रतिष्ठान का ऐसा दायित्व कि वह ग्राहक के अनुरोध पर आस्ति की पुर्नखरीद करेगा (एक पुट आप्शन )। 

एक वायदा ( फार्वर्ड ) या एक कॉल ऑप्शन 
ख66 यदि प्रतिष्ठान के पास आस्ति को पुनः खरीदने का दायित्व या अधिकार है ( वायदा ( फारवर्ड ) या कॉल आप्शन विकल्प ), ग्राहक 

वस्तु का नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि भले ही ग्राहक के पास आस्ति का भौतिक कब्जा है फिर भी वह वस्तु को प्रयोग 
करने के निर्देश देने की और उससे प्राप्य शेष लाभों के अधिकांश भाग को प्राप्त करने की सीमित योग्यता रखता है । 
परिणामस्वरूप , प्रतिष्ठान अनुबंध का लेखा निम्नलिखित में से किसी एक ढंग से करेगा : 
( क ) भारतीय लेखा मानक 17 , पट्टे, के अनुसरण में एक पट्टा, यदि प्रतिष्ठान आस्ति को उस राशि पर खरीद सकता है या 

____ अवश्यक खरीदेगा जो कि आस्ति की मूल बिक्री कीमत से कम है; अथवा 
( ख ) अनुच्छेद ख68 के अनुसरण में वित्तपोषण प्रबंध यदि प्रतिष्ठान आस्ति को उस राशि पर खरीद सकता है या अवश्य 

खरीदेगा जो आस्ति की मूल बिक्री कीमत के समान है या अधिक है । 
ख67 पुर्नखरीद कीमत को बिक्री कीमत के साथ तुलन करते समय , प्रतिष्ठान धन के समय मूल्य पर विचार करेगा । 
ख68 यदि पुनर्खरीद करार एक वित्तपोषण प्रबंध है, तो प्रतिष्ठान ग्राहक से प्राप्त किसी भी प्रतिफल के लिए आस्ति को मान्यता और 

वित्तीय दायित्व को मान्यता देना जारी रखेगा। प्रतिष्ठान उन दोनों राशियों के अन्तर को यदि उपयुक्त हो , प्रक्रिया (प्रोसेसिंग ) 
या धारण लागतों के रूप में मान्यता देगा जो उसने ग्राहक से प्रतिफल के रूप में प्राप्त की है और ग्राहक को ब्याज के रूप में दी 

है ( जैसे कि , बीमा )। 
ख 69 यदि विकल्प प्रयोग किये बिना समाप्त हो जाता है तो प्रतिष्ठान दायित्व को अमान्य करेगा और राजस्व को मान्यता देगा । 

एक पुट ऑप्शन 
ख70 यदि एक प्रतिष्ठान के पास ग्राहक के अनुरोध पर आस्ति की पुर्नखरीद का दायित्व है ( एक पुट ऑप्शन ), जो आस्ति की मूल 

बिक्री -कीमत से कम कीमत पर है तो प्रतिष्ठान अनुबंध के प्रारंभ में इस बात पर विचार करेगा कि क्या ग्राहक को उस अधिकार 
को प्रयुक्त करने का महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन है । ग्राहक द्वारा उस अधिकार का प्रयोग इस रूप में परिणत होता है कि ग्राहक 
एक समय की अवधि के लिए एक विशिष्ट आस्ति के प्रयोग के अधिकार के लिए प्रतिष्ठान को प्रतिफल का भुगतान प्रभावी रूप 
से करता है । 
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अतः, यदि ग्राहक के पास अधिकार के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन है तो प्रतिष्ठान भारतीय लेखआ मानक 7 के 
अनुसरण में करार का लेखा एक पट्टे (लीज ) के रूप में करेगा । 
यह निर्धारित करने के लिए कि ग्राहक के पास अधिकार के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन है, एक प्रतिष्ठान अनेक 
कारकों पर विचार करेगा जिनमें पुर्नखरीद की तिथि पर आस्ति के प्रत्याशित बाजार मूल्य के साथ पुर्नखरीद मूल्य का संबंध 
और अधिकार के समाप्त होने तक का समय सम्मिलित है । उदाहरण के लिए, यदि पुर्नखरीद कीमत आस्ति के बाजार मूल्य से 
काफी हद तक बढ़ जाती है, तो इससे यह पता चलता है कि ग्राहक को उस पुट ऑप्शन के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक 
प्रोत्साहन है । 
यदि ग्राहक को उस कीमत पर अपने अधिकार के प्रयोग का महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन नहीं है जो आस्ति की मूल बिक्री 
कीमत से कम है, तो प्रतिष्ठान करार का लेखा इस तरह से करेगा कि मानो अनुच्छेद ख20- 27 के अनुसार यह उत्पाद की बिक्री 
है जिसमें वापसी का भी अधिकार है । 
यदि आस्ति की पुर्नखरीद कीमत मूल बिक्री कीमत के समान या इससे अधिक है और आस्ति के प्रत्याशित बाजार मूल्य से 
अधिक है , तो यह अनुबंध एक वित्त पोषण प्रबंध है और तब इसका लेखा अनुच्छेद ख 68 के अनुसार किया जाएगा । 
यदि आस्ति की पुर्नखरीद कीमत मूल बिक्री कीमत के समान या उससे अधिक है और आस्ति के प्रत्याशित बाजार मूल्य से कम 
या उसके समान है, और ग्राहक को अपने अधिकार के प्रयोग पर कोई महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन भी नहीं है तो प्रतिष्ठान 
करार का लेखा इस प्रकार करेगा मानो यह अनुच्छेद ख20 - ख27 के अनुसार उत्पाद की बिक्री है जिसमें वापसी का अधिकार 
भी है । 
पुनर्खरीद कीमत और बिक्री कीमत की तुलना करते समय , प्रतिष्ठान दन के समय मूल्य पर विचार करेगा । 
यदि विकल्प बिना प्रयोग के समाप्त कालातीत हो जाता है तो प्रतिष्ठान दायित्व को अमान्य करेगा जबकि राजस्व को मान्यता 
देगा । 
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प्रेषण ( कन्साइन्मेंट) व्यवस्था 

जब एक प्रतिष्ठान उत्पाद किसी दूसरे पक्ष (पार्टी) ( जैसेकि एक व्यापारी या वितरक ) को सुपुर्द करता है जो आगे ग्राहकों को 
बेचेगी, प्रतिष्ठान इस बात का मूल्यांकन करेगा कि क्या उस दूसरी पार्टी ( व्यापारी या वितरक ) ने उस समय पर उत्पाद का 
नियंत्रण प्राप्त कर लिया है । दूसरे पक्ष (पार्टी) के सुपुर्द उत्पाद प्रेषण व्यवस्था के अन्तर्गत धारित होंगे यदि उस पक्ष (पार्टी) ने 
उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त नहीं किया है। इस तरह से , एक प्रतिष्ठान के दूसरे पक्ष (पार्टी) को उत्पाद सुपुर्द करने पर राजस्व को 
मान्यता नहीं दी जाएगी यदि सुपुर्द उत्पाद प्रेषण प्रबंध के अन्तर्गत धारित है । 
कोई प्रबंध प्रेषण प्रबंध के संकेतक इस प्रकार है, लेकिन वे इतने तक ही सीमित नहीं है : 
( क ) प्रतिष्ठान एक निश्चित घटना के घटित होने तक उत्पाद पर अपना नियंत्रण रखता है, उदाहरण के रूप में व्यापारी के 

एक ग्राहक को उत्पाद की बिक्री या जब तक एक निश्चित अवधि समाप्त नहीं हो जाती ; 
( ख ) प्रतिष्ठान उत्पाद की वापसी की अपेक्षा या तीसरी पक्ष (पार्टी) ( जैसेकि कोई अन्य व्यापारी ) को उत्पाद के अंतरित 

करवाने की योग्यता रखता है; और 
( ग ) व्यापारी के पास उत्पाद के भुगतान के लिए कोई ऐसी शर्त रहित बाध्यता नहीं है ( हालांकि , ऐसा हो सकता है कि उसे 

राशि जमा करना आवश्यक हो )। 
बिल एवं धारण प्रबंध 
बिल एवं धारण प्रबंध एक ऐसा अनुबंध होता है जिसके अन्तर्गत प्रतिष्ठान एक उत्पाद का बिल ग्राहक के नाम से तो काट देता 
है लेकिन उत्पाद का भौतिक कब्जा प्रतिष्ठान के पास ही रहता है तब तक जब तक वह भविष्य में एक समय पर ग्राहक को उस 
उत्पाद को अंतरित नहीं कर देता। उदाहरणस्वरूप , एक ग्राहक एक प्रतिष्ठान को यह अनुरोध कर सकता है कि वह इस प्रकार 
का अनुबंध कर ले क्योंकि या तो उसके पास उत्पाद को रखने का स्थान नहीं है, या फिर ग्राहक के उत्पादन कार्यक्रमों 
( शेड्यूल्स ) में विलम्ब है । 
प्रतिष्ठान यह निर्धारित करने के लिए कि कब उसने उत्पाद को अंतरित करने की अपनी कार्य-निष्पादन बाध्यता का निर्वहन 
किया है , कब ग्राहक उससे उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त करता है पर विचार करेगा ( देखें अनुच्छेद 38 )। कुछ अनुबंधों में , नियंत्रण 
उस समय अंतरित हो जाता है जब या तो उत्पाद ग्राहक के स्थान पर उसे सुपुर्द कर दिया जाता है या फिर जब उत्पाद जहाज 
से भेज दिया जाता है लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि अनुबंध में इस बारे में क्या शर्ते दी गयी हैं ( इन शर्तों में 
सुपुर्दगी व माल भेजने की शर्ते शामिल हैं )। हालांकि , कुछ अनुबंधों में भले ग्राहक उत्पाद का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है लेकिन 
उसका भौतिक कब्जा प्रतिष्ठान के पास ही रहता है । ऐसी स्थिति में , ग्राहक के पास यह योग्यता है कि वह उत्पाद के प्रयोग के 
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लिए निर्देश और उत्पाद के सभी शेष लाभों को काफी हद तक प्राप्त कर सके भले वह यह निर्णय लेता है कि वह उत्पाद का 
भौतिक कब्जा लेने के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा । परिणामस्वरूप प्रतिष्ठादन उत्पाद का नियंत्रण नहीं करता है। इसकी 

बजाय , प्रतिष्ठान ग्राहक की आस्ति पर ग्राहक को कब्जा सेवाएं प्रदान करता है । 
ख81 अनुच्छेद 38 की अपेक्षाओं के प्रयोग के अलावा , बिल एवं धारण प्रबंध में ग्राहक द्वारा उत्पाद पर नियंत्रण लेने के लिए 

निम्नलिखित सभी शर्ते अवश्य पूरी होनी चाहिए : 
( क ) बिल एवं धारण प्रबंध का कारण अनिवार्यतया ठोस होना चाहिए ( उदाहरणस्वरूप , ग्राहक ने प्रबंध के लिए निवेदन किया है); 
( ख) ग्राहक का कौन सा उत्पाद है यह अलग- से अवश्य पहचाना जाना चाहिए ; 
( ग ) ग्राहक को भौतिक अंतरण के लिए उत्पाद वर्तमान में पूरी तरह से तैयार होना चाहिए ; और 

( घ ) प्रतिष्ठान के पास उस उत्पाद को प्रयोग करने के लिए या इसे अन्य ग्राहक को देने की योग्यता न रखता हो । 
ख82 यदि प्रतिष्ठान बिल एवं धारण प्रबंध के आधार पर एक उत्पाद की बिक्री को मान्यता देता है, प्रतिष्ठान इस बात पर विचार 

करेगा कि क्या उसके पास अनुच्छेद 22 - 30 के अनुसार वे शेष कार्य निष्पादन बाध्यताएं हैं ( उदाहरणार्थ, कब्जा रखने की 
सेवाओं के लिए) जिनके लिए प्रतिष्ठान अनुच्छेद 73- 86 के अनुसार लेन - देन कीमत का एक भाग आवंटित करेगा । 
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ग्राहक की स्वीकृति 
अनुच्छेद 38(ङ ) के अनुसार , एक ग्राहक की एक आस्ति के लिए स्वीकृति यह संकेत देती है कि ग्राहक ने आस्ति पर नियंत्रण 
प्राप्त कर लिया है। ग्राहक की स्वीकृति की शर्ते ग्राहक को यह अनुमति देती है कि यदि वस्तु या सेवा सहमत विशेषताओं को 
पूरा नहीं करते तो वह ( ग्राहक ) या तो अनुबंध को रद्द कर दे या फिर प्रतिष्ठान से कहे कि वह वस्तु या सेवा को ठीक करने की 
कार्यवाही करे। एक प्रतिष्ठान ग्राहक द्वारा वस्तु या सेवा का नियंत्रण लेने के संबंध में जब मूल्यांकन करता है तो वह इस प्रकार 
की शर्तों पर विचार करेगा । 
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एक प्रतिष्ठान यदि प्रत्यक्ष रूप से यह निर्धारित करता है कि वस्तु या सेवा के नियंत्रण का ग्राहक को अनुबंध में सहमत 
विशेषताओं के अनुसार अंतरण हो गया है, तो ग्राहक की स्वीकृति एक औपचारिक मात्र है और वह प्रतिष्ठान के इस निर्धारण 
को प्रभावित नहीं करती कि ग्राहक ने सेवा या वस्तु का नियंत्रण कब लिया है । उदाहरणस्वरूप , यदि ग्राहक की स्वीकृति की 
शर्त वस्तु के आकार और वजन पर आधारित है , प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि क्या यह मानदंड ग्राहक की स्वीकृति की 
पुष्टि की प्राप्ति से पहले पूरा हो गया है या नहीं । इसी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं को इसी प्रकार के अनुबंधों के लिए प्रतिष्ठान 
के अनुभव के आधार पर यह साक्ष्य मिलता है कि ग्राहक को दी जाने वाली सेवा या वस्तु सहमत विशेषताओं के अनुसार है । 
यदि ग्राहक की स्वीकृति से पूर्व राजस्व को मान्यता दे दी जाती है तो भी प्रतिष्ठान अवश्य यह विचार करे कि क्या कोई कार्य 
निष्पादन दायित्व शेष तो नहीं रह गया है। ( जैसेकि , उपकरण की स्थापना करना) और इस बात का भी मूल्यांकन करेगा कि 
उनका लेखा अलग से किया जाए या नहीं । 
लेकिन , यदि प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष रूप से यह निर्धारित नहीं कर सकता कि ग्राहक को दी जाने वाली वस्तु या सेवा अनुबंध की 
सहमत विशेषताओं के आधार पर है, तब प्रतिष्ठान इस निष्कर्ष पर कि ग्राहक ने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है उस समय तक नहीं 
पहुंच सकता जब तक कि प्रतिष्ठान को ग्राहक की स्वीकृति नहीं मिल जाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्थिति में प्रतिष्ठान यह 
निर्धारित नहीं कर सकता कि ग्राहक वस्तु या सेवा के उपयोग के लिए कह सकता है और मूल रूप से उससे मिलने वाले शेष 
सभी लाभों को प्राप्त कर सकता है । 
यदि प्रतिष्ठान ग्राहक को उत्पाद जांच या मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए देता है और ग्राहक जांच अवधि समाप्त होने तक किसी 
प्रतिफल के लिए वचनबद्ध नहीं है तब उत्पाद के नियंत्रण का ग्राहक को तब तक अंतरण नहीं होगा तब तक या तो ग्राहक 
उत्पाद की स्वीकृति न दे दें या फिर चांच अवधि समाप्त नहीं हो जाती। 
खंडित राजस्व का प्रकटन 
अनुच्छेद 114 प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों से राजस्व को उन विभिन्न श्रेणियों के 
अनुसार पृथक ( अलग - अलग) करें जो यह दर्शित करे कि कैसे राजस्व और नकदी प्रवाहों की प्रकृति , राशि, समय व अनिश्चितता 
आर्थिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप , प्रतिष्ठान का राजस्व इस प्रकटन के लिए किसी सीमा तक पृथक्कीकरण 
किया जाए यह उन तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो प्रतिष्ठान के ग्राहकों के साथ अनुबंधों से संबंधित है । कुछ 
प्रतिष्ठान राजस्व के पृथक्कीकरण ( अलग - अलग करना) के लिए अनुच्छेद 114 में दिए गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक से अधिक 
श्रेणियों का प्रयोग कर सकते हैं । जबकि अन्य प्रतिष्ठान केवल एक ही श्रेणी का प्रयोग करके राजस्व के पृथक्कीकरण के उद्देश्य की 
पूर्ति कर सकते हैं । 
राजस्व के खंडन के पृथक्कीकरण के लिए एक श्रेणी ( या श्रेणियों ) के प्रकार के चयन में , एक प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा 
कि उसके राजस्व की सूचना अन्य प्रयोजनों के लिए किस प्रकार स प्रस्तुत की गयी है, जिसमें निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं : 


ख86 


ख87 


ख88 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


( क ) वित्तीय विवरणों ( जैसेकि अर्जन विज्ञाप्तियां , वार्षिक रिपोर्ट या निवेशक प्रस्तुतियां ) से भिन्न प्रकटन ; 
( ख ) परिचालन खंडों का वित्तीय कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए मुख्य परिचालननिर्णायक के द्वारा नियमित 

समीक्षित सूचना; और 
( ग) अनुच्छेद ख88 ( क ) और ( ख) के अनुसार सूचना से मिलती- जुलती अन्य प्रकार की सूचना, जिसे प्रतिष्ठान या वित्तीय 

विवरणों के प्रयोगकर्ता प्रतिष्ठान के वित्तीय कार्य निष्पादन के मूल्यांकन और संसाधन आवंटन निर्णय करने के लिए 

प्रयोग में लाते हैं । 
ख89 उन श्रेणियों के उदाहरण जो सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त हैं , लेकिन ये इतने तक ही सीमित नहीं हैं : 

( क ) वस्तु या सेवा की प्रकार ( जैसेकि, प्रमुख उत्पाद ( श्रेणियां) ; 
( ख) भौगोलिक क्षेत्र ( जैसेकि देश या क्षेत्र) ; 
( ग ) बाजार या ग्राहक के प्रकार (जैसेकि , सरकारी और गैर - सरकारी ग्राहक ); 
( घ ) अनुबंध की प्रकार ( जैसेकि , नियत कीमत और समय व सामग्री आधारित अनुबंध); 
(ङ ) अनुबंध की अवधि ( जैसेकि , अल्पावधि तथा दीर्घावधि ); 
( च ) वस्तुओ या सेवाओं के अंतरण का समय ( जैसे कि , समय पर ग्राहकों को वस्तुओ या सेवाओं के अंतरण करने पर 

राजस्व और समय के दौरान अंतरण की गई वस्तुओ पर राजस्व); और 

( छ ) बिक्री माध्यम ( जैसे कि , ग्राहकों को सीधे बेची गयी वस्तुए और मध्यस्थों द्वारा बेची गयी बस्तुए) । 
परिशिष्ट ग - प्रभावी तिथि एवं संक्रमणकाल 

ग1 एक प्रतिष्ठान इस मानक का प्रयोग दिनांक 1 अप्रैल , 2018 को या इसके बाद की लेखा अवधियों के लिए करेगा । 


राजस्व 


गीक 


ग1ख 


संक्रमणकाल 
ग2 अनुच्छेद ग3-ग8क की संक्रमणकालीन अपेक्षाओं के प्रयोजनों के लिए : 
( क ) प्रारंभिक प्रयोग की तिथि उस रिपोर्टिंग अवधि का प्रारंभ है जिसमें एक प्रतिष्ठान इस मानक का प्रथमवार प्रयोग करता है; और 
( ख ) एक पूर्ण अनुबंध वह अनुबंध है जिसके लिए एक प्रतिष्ठान ने भारतीय लेखा मानक 11निर्माणी ठेके एवं लेखा मानक 18, राजस्व 

के अनुसरण में पता लगाई गई वस्तुओं या सेवाओं को अन्तरित किया है। 
ग3 एक प्रतिष्ठान इस मानक का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में पद्धतियों का प्रयोग करेगा : 
( क ) भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां के अनुसरण में प्रस्तुत लेकिन अनुच्छेद ग5 के 

अधीन उपायों के अन्तर्गत प्रत्येक पिछली रिपोर्टिंग अवधि पर पूर्व प्रभाव से ; अथवा 
( ख ) अनुच्छेदों ग7, ग8 के अनुसरण में प्रारंभिक प्रयोग की तिथि की मान्य इस मानक के पूर्व प्रभाव से । 
ग4 भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 28 की अपेक्षाओं के बावजूद , जब इस मानक का प्रयोग पहली बार किया जाता है तो प्रतिष्ठान 

के लिए आवश्यक है कि वह प्रथम वार्षिक अवधि से, जिस पर यह लेखा मानक प्रयोग में लाया जाता है, तत्काल पूर्व की लेखा अवधि 
के लिए भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 28( च) द्वारा अपेक्षित केवल मात्रात्मक सूचना ही प्रस्तुत करे। लेकिन केवल तभी यदि 
प्रतिष्ठान अनुच्छेद ग3( क ) के अनुसरण में इस मानक का प्रयोग पूर्ण प्रभाव से करता है। प्रतिष्ठान को यह सूचना चालू अवधि या पूर्व 

की तुलनात्मक अवधियों के लिए भी प्रस्तुत करनी हो सकती है लेकिन उसे यहां यह प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । 
ग5 एक प्रतिष्ठान जब इस लेखा मानक का प्रयोग अनुच्छेद ग3( क) के अनुसरण में पूर्व प्रभाव से करता है तो वह निम्नलिखित एक या 

अधिक का प्रयोग कर सकता है: 
( क ) पूरे किये गये अनुबंधों के लिए प्रतिष्ठान को ऐसे अनुबंधों में पुर्नकथन की आवश्यकता नहीं है, जो कि : 

(i) जो उसी लेखा अवधि में प्रारंभ और समाप्त हुए हैं; या 
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(ii ) जो प्रस्तुत सबसे पुरानी अवधि के प्रारंभ में पूरे हो चुके हैं । 
( ख ) परिवर्तनीय प्रतिफल वाले पूर्ण अनुबंधों के लिए एक प्रतिष्ठान अनुबंध की पूर्ति की तिथि को लेनदेन कीमत का प्रयोग कर सकता 

है। बजाय इसके कि तुलनात्मक रिपोर्टिंग अवधियों में परिवर्तनीय प्रतिफल की राशियों का अनुमान लगाए । 
( ग ) प्रस्तुत सबसे पुरानी अवधि के प्रारम्भ से पूर्व संशोधित अनुबंधों के लिए, एक प्रतिष्ठान को अनुच्छेद 20- 21 के अनुसरण में उन 

अनुबंध संशोधनों के लिए पूर्व प्रभाव से अनुबंध के पूर्वकथन की आवश्यकता नहीं है। इसकी बजाय , वह ( प्रतिष्ठान ) उन सभी 
अवधि के प्रारम्भ से पूर्व होते हैं जब वह 
(i) पूरी की गई और पूरी न की गई कार्य-निष्पादन बाध्यताओं का पता लगाता है ; 
(ii) लेन- देन कीमत का आकलन करता है; और 

(iii) पूरी की गई कार्य निष्पादन बाध्यताओं में लेन - देन कीमत का आबंटन करता है । 
( घ ) प्रारम्भिक प्रयोग की तिथि से पूर्व प्रस्तुत रिपोर्टिंग अवधियों के लिए , एक प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह शेष 

कार्य निष्पादन बाध्यताओं को आबंटित कीमत लेनदेन की राशि का प्रकटन करे और यह स्पष्टीकरण दे कि प्रतिष्ठान कब उस राशि 

को राजस्व के रूप में मान्यता देने की आशा करता है ( देखें अनुच्छेद 120 ) 
ग6 अनुच्छेद ग5 के व्यवहारिक उपायों के लिए, प्रतिष्ठान उस उपाय का प्रस्तुत सभी रिपोर्टिंग अवधियों के अन्दर सभी अनुबंधों पर 

समान रूप से प्रयोग करेगा । इसके अलावा , प्रतिष्ठान निम्नलिखित समस्त सूचना का प्रकटन करेगा : 
(i) वो उपाय जो कि इस्तेमाल किये है; और 

(ii ) उन उपायों में से प्रत्येक के प्रयोग के प्राक्कलित ( अनुमानित ) प्रभाव को तर्कसंगत रूप से यथासंभव सीमा तक गुणात्मक मूल्यांकन । 
ग7 यदि एक प्रतिष्ठान अनुबंध ग3( ख ) के अनुसरण में पूर्व प्रभाव से इस लेखा मानक का प्रयोग करने के लिए चयन करता है, तो वह इस 

लेखा मानक के प्रारम्भिक प्रयोग के संचयी प्रभाव की मान्यता उस लेखा अवधि को प्रतिधारित अर्जनों ( या इक्विटी के अन्य अवयव , 
जो भी उचित हो ) के प्रारम्भिक शेष में समायोजन के रूप में ले , जिसमें प्रारम्भिक प्रयोग की तिथि भी शामिल हो । इस 
संक्रमणकालीन विधि के अन्तर्गत , प्रतिष्ठान इस लेखा मानक का प्रयोग पूर्व प्रभाव से करने के लिए चयन कर सकता है लेकिन केवल 
उन्हीं अनुबंधों के मामले में जो प्रारम्भिक प्रयोग की तिथि ( जैसे कि , अप्रैल 2018 उस प्रतिष्ठान के लिए जिसका लेखा वर्ष 31 मार्च . 

को समाप्त होता है। 
ग7क यदि एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद ग3 ( ख ) के अनुसरण में पूर्व प्रभाव से इस लेखा मानक का प्रयोग करता है तो वह अनुच्छेद ग5 ( ग ) में 

यथा वर्णित दो व्यवहारिक उपायों में से किसी एक का प्रयोग भी कर सकता है, अर्थात् : 
( क ) प्रस्तुत सबसे पुरानी अवधि के प्रारम्भ से पूर्व किये गये सभी अनुबंध संशोधनों के लिए ; अथवा 
( ख ) प्रारम्भिक प्रयोग की तिथि से पूर्व किये गये सभी अनुबंध संशोधनों के लिए। यदि प्रतिष्ठान इस व्यवहारिक उपाय का प्रयोग करता 

है तो वह सभी अनुबंधों में इसे समान रूप से प्रयोग करेगा और अनुच्छेद ग6 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना का प्रकटन करेगा । 
ग8 प्रारंभिक प्रयोग की तिथि सम्मिलित करती हुई रिपोर्टिंग अवधियों के लिए , एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित के अतिरिक्त दोनों प्रकटन 

करेगा । बशर्ते यह लेखा मानक अनुच्छेद ग3( ख ) के अनुसरण में पूर्व प्रभाव से प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात् : 
( क ) भारतीय लेखा मानक 11 व भारतीय लेखा मान 18 की तुलना में इस लेखा मानक का प्रयोग कर चालू रिपोर्टिंग अवधि में 

प्रभावित प्रत्येक वित्तीय विवरण रेखीय मद की राशि ; और 
( ख ) अनुच्छेद ग8 ( क ) में पता लगाए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारणों का स्पष्टीकरण । 
गठक * 


ग9 


* 


अन्य लेखा मानकों की वापसी 
ग10 यह लेखा मानक निम्नलिखित लेखा मानकों को रद्द करते हुए उनका स्थान लेता है 

( क ) भारतीय लेखा मानक 11, निर्माणी ठेके 
( ख ) भारतीय लेखा मानक 18, राजस्व 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


परिशिष्ट घ - सेवा रियायत व्यवस्थाएं 
यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) का अभिन्न अंग है । 
पृष्ठभूमि 
1. सार्वजनिक सेवाओं की मूलभूत संरचना , जैसे सड़कें , पुल , सुरंगें , जेल , अस्पताल , हवाई अड्डे, जल वितरण सुविधाएं , ऊर्जा आपूर्ति 
तथा दूरसंचार नेटवर्क को पारम्परिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निर्मित , परिचालित और इसका रख-रखाव किया जाता है तथा उसे 
सार्वजनिक बजट विनियोजन के जरिये वित्त प्रदान किया गया है । 
2. हाल ही में , सरकार ने इस प्रकार की मूलभूत संरचना के विकास वित्त पोषण , परिचालन तथा अनुरक्षण (रख -रखाव ) में निजी 
क्षेत्र की सहभागिता को आकर्षित करने के लिए अनुबंधाथ्मक सेवा व्यवस्था को प्रस्तुरत किया गया है। मूलभूत संरचना पहले से ही 
विद्यमान हो सकती है अथवा उसे सेवा व्यवस्था की अवधि के दौरान निर्मित किया गया हो सकता है। इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अंदर की 
गई व्यवस्था विशिष्ट रूप से सार्वजनिक सेवा को प्रदान करने अथवा सुधारने ( उदाहरण के लिए , क्षमता में वृद्धि ) के लिए प्रयुक्त मूलभूत 
संरचना का निर्माण करने के लिए तथा समय की विशिष्ट अवधि के लिए उस मूलभूत संरचना के परिचालन तथा अनुरक्षण के लिए निजी 
क्षेत्र के प्रतिष्ठान ( एक परिचालक ) को सम्मिलित करता है। परिचालक को व्यवस्था की अवधि में इसकी सेवा के लिए भुगतान किया जाता 
है। व्यवस्था का एक अनुबंध द्वारा संचालन होता है जो कार्य निष्पादन मानक , कीमत के समायोजन के लिए तंत्र तथा विवादों के निपटान 
के लिए पंचाट विवाद की व्यवस्था करता है। इस प्रकार की व्यवस्था को प्रायः निर्माण - परिचालन – अंतरण , पुनर्वास - परिचालन - 
अंतरण अथवा सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। 
3. इस सेवा व्यवस्था की एक विशेषता के रूप में परिचालक द्वारा लिये गये बाध्यता की प्रकृति में सार्वजनिक सेवा है। सार्वजनिक 
नीति , निजी सेवा को परिचालित करने वाले पक्ष की पहचान पर विचार किये बिना जनता को प्रदान की जाने वाली मूलभूत संरचना से 
संबंधित सेवा है । सेवा -व्यवस्था अनुबंधात्मक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान की तरफ से परिचालक जनता को सेवा प्रदान करने के लिए 
वचनबद्ध है । अन्य सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : 
( क ) जो पक्ष सेवा व्यवस्था प्रदान करता है ( प्रदानकर्ता) वह एक सरकारी निकाय सहित एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान अथवा एक 

निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान भी हो सकता है जिसको सेवा के निर्वहन का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है । 
( ख ) परिचालन मूलभूत संरचना तथा संबंधित सेवा के कम - से - कम कुछ प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है तथा वह केवल सेवा 

प्रदानकर्ता की तरफ से मात्र एक प्रतिनिधि ही नहीं होता । 
अनुबंध परिचालक द्वारा लगाये जाने वाली आरंभिक कीमत को निर्धारित करता है तथा सेवा व्यवस्था की अवदि के दौरान कीमत 

के पुनरीक्षण को भी विनियमित करता है । 
( घ ) परिचालक बिना किसी कमोवेश प्रतिफल पर व्यवस्था की अवधि के अंत में निर्दिष्ट स्थिति में प्रदानकर्ता का मूलभूत संरचना को 

सौंपने के लिए उत्तरदायी है, इस पर चाहे किसी भी पक्ष ने आरंभ में वित्त प्रदान किया था । 
कार्यक्षेत्र 
4 . यह परिशिष्ट सार्वजनिक -से -निजी सेवा रियायत व्यवस्था के लिए परिचालकों द्वारा लेखांकन पर मार्गदर्शन देता है। 
5. यह परिशिष्ट सार्वजनिक -से -निजी सेवा रियायत व्यवस्था पर लागू होता है, यदि: 
( क ) प्रदानकर्ता नियंत्रित अथवा विनियमित करता है कि परिचालक को मूलभूत संरचना के साथ क्या - क्या सेवाएं प्रदान करनी हैं , 

किन्हें प्रदान करनी है तथा ये किस कीमत पर प्रदान की जाएंगी; तथा 
( ख ) प्रदानकर्ता स्वामित्व , हितग्राही हकदारी अथवा अन्यथा के माध्यम से व्यवस्था की अवधि के अंत में मूलभूत संरचना में किसी 

उल्लेखनीय अवशिष्ट हित का नियंत्रण करता है । 
6. इसकी समस्त उपयोगी जीवन ( समस्त जीवन आस्तियां ) के लिए सार्वजनिक - से -निजी सेवा रियायत व्यवस्था में प्रयुक्त मूलभूत 
संरचना यदि इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 5( क ) में शर्ते पूरी होती हैं तो इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है। इस परिशिष्ट के प्रयोग संबंधी 
मार्गदर्शन के अनुच्छेद प्रमा 1- प्रमा 8 इस निर्धारण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है कि क्या सार्वजनिक- से -निजी रियायत व्यवस्था 
इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हैं तथा किस सीमा तक है । 
7. यह परिशिष्ट निम्नलिखित दोनों पर लागू होता है: 
( क ) मूलभूत संरचना जिसे परिचालक सेवा व्यवस्था के प्रयोजन के लिए निर्मित करता है अथवा तृतीय पक्ष में अधिग्रहीत करता 

है; तथा 
( ख ) मौजूदा मूलभूत संरचना जिसे प्रदानकर्ता परिचालक को सेवा व्यवस्था के प्रयोजन के लिए अनुमति देता है । 
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8. यह परिशिष्ट सेवा करार से पूर्व उस मूलभूत संरचना के लिए लेखा-प्रक्रिया विनिर्दिष्ट नहीं करता है जिसे सम्पत्ति, संयंत्र व 
उपस्कर के रूप में धारित व मान्य किया गया है । भारतीय लेखा मानकों की अमान्यता की अपेक्षाएं (भारतीय लेखा मानक 16 में यथा 
निर्धारित ) इस प्रकार की मूलभूत संरचना पर लागू होती है। 
9 . यह परिशिष्ट प्रदानकर्ता द्वारा लेखांकन को विनिर्दिष्ट नहीं करता है । 


10. यह परिशिष्ट सेवा रियायत व्यवस्था में बाध्यताओं तथा संबंधित अधिकारों की मान्यता तथा माप पर सामान्य सिद्धांत निर्धारित 
करता है । सेवा रियायत व्यवस्था के बारे में सूचना को प्रकट करने की अपेक्षाएं इस भारतीय लेखा मानक की परिशिष्ट -ङ में दी गयी हैं । इस 
परिशिष्ट में जिन मुद्दों का वर्णन किया गया है वे इस प्रकार हैं : 
( क ) ___ मूलभूत संरचना के ऊपर परिचालक के अधिकारों का व्यवहार ; 
( ख ) व्यवस्था प्रतिफल की मान्यता तथा माप ; 

निर्माण अथवा उन्नयन सेवाएं ; 

परिचालन सेवाएं ; 
( ङ ) उधार की लागते ; 
( च ) एक वित्तीय आस्ति तथा एक अमूर्त आस्ति के परवर्ती लेखांकन का व्यवहार; तथा 

प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को प्रदान की जाने वाली मदें । 


( घ ) 


लेखा सिद्धांत 
मूलभूत संरचना के ऊपर परिचालक के अधिकारों का व्यवहार 
11. इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मूलभूत संरचना की परिचालक की संपत्ति , संयंत्र तथा उपस्कर के रूप में मान्यता नहीं दी 
जाएगी क्योंकि अनुबंधात्मक सेवा व्यवस्था परिचालक को सार्वजनिक सेवा मूलभूत संरचना के उपयोग के नियंत्रण का अधिकार नहीं देता 
है। परिचालक के पास अनुबंध में निर्दिष्ट शर्त के अनुसार प्रदानकर्ता की तरफ से सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की अनुमति होती है । 
व्यवस्था प्रतिफल की मान्यता तथा माप 
12. इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अनुबंधात्मक व्यवस्था की शर्तों के अधीन , परिचालक एक सेवा प्रदानकर्ता के रूप में कार्य 
करता है । परिचालक सार्वजनिक सेवा को प्रदान करने के लिए प्रयुक्ता मूलभूत संरचना (निर्माण या उन्नयन सेवाएं ) को निर्मित अथवा 
उन्नयन करता है तथा समय की विशिष्ट अवधि के लिए मूलभूत संरचना ( परिचालन सेवाएं ) को परिचालित करता है और उसका रखरखाव 
करता है । 
13. परिचालक अपने द्वारा निष्पादित की गई सेवा के लिए भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसरण में राजस्व की मान्यता तथा माप 
करेगा । प्रतिफल का स्वरूप इसके बाद के लेखांकन व्यवहार का निर्धारण करता है। वित्तीय आस्ति के रूप में तथा एक अमूर्त आस्ति के रूप 
में प्राप्त प्रतिफल के बाद के लेखे का विवरण इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 23- 26 में दिया गया है । 
निर्माण अथवा उन्नयन सेवाएं 
14. परिचालकनिर्माण अथवा उन्नयन सेवाओं को भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार लेखांकित करेगा । 
प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को दिया जाने वाला प्रतिफल 
15 . यदि परिचालक निर्माण अथवा उन्नयन सेवाएं प्रदान करता है और इसके लिए वह प्रतिफल प्राप्त करता है अथवा उसे प्राप्य है तो 
इस प्रतिफल की मान्यता भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार की जाएगी । प्रतिफल निम्नलिखित के अधिकार स्वरूप है : 
( क ) एक वित्तीय आस्ति ; अथवा 
( ख) अमूर्त आस्ति। 
16. परिचालक वित्तीय आस्ति को एक सीमा तक ही मान्यता देगा जो इस निर्माण सेवा के लिए प्रदानकर्ता के निर्देश पर नकद अथवा 
एक अन्य वित्तीय आस्ति के रूप में प्राप्त करने का बिना शर्त अनुबंधात्मक अधिकार रखता है, प्रदानकर्ता के पास भुगतान को रोकने का 
बहुत कम , यदि कोई है, विवेकाधिकार है क्योंकि आमतौर पर करार कानून द्वारा बाध्यकारी है। परिचालक के पास नकद को प्राप्त करने का 
बिना शर्त का अधिकार है यदि प्रदानकर्ता अनुबंधात्मक रूप से परिचालक को ( क ) विशिष्ट अथवा निर्धारण योग्य राशि के भुगतान की 
गारंटी देता है; अथवा ( ख ) सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ता से प्राप्त राशि तथा विशिष्ट अथवा निर्धारण योग्य राशि के बीच यदि कोई कमी 
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है, तो भी वह भुगतान करेगा, बेशक भुगतान परिचालक के लिए इस रूप में आकस्मिक है क्योंकि उसे मूलभूत संरचना की निर्दिष्ट गुणवत्ता 
अथवा कुशलता की अपेक्षाओं को पूरा करना है । 
17. परिचालक अमूर्त आस्ति को इस सीमा तक मान्यता देगा कि उसे सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं से वसूलने का अधिकार 
( लाइसेंस ) प्राप्त है । उपयोगकर्ताओं से नकद रूप से वसूलने का बिना शर्त अधिकार नहीं है क्योंकि राशियां उस सीमा तक ही आकस्मिक हैं 
जहाँ तक जनता सेवा का उपयोग करती है। 
18. यदि परिचालक को आंशिक रूप से वित्तीय आस्ति के द्वारा तथा आंशिक रूप से अमूर्त आस्ति के द्वारा भुगतान किया जाता है, तो 
यह आवश्यक है कि परिचालक की प्रतिफल के प्रत्येक भाग का पृथक रूप से लेखांकन किया जाए । दोनों भागों के प्राप्त अथवा प्राप्य प्रतिफल 
को आरंभ में भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार मान्यता दी जाएगी । 
19. प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को दिये गये प्रतिफल की प्रकृति का निर्धारण अनुबंध की शर्तों तथा मौजूदा प्रासंगिक अनुबंध को 
कानून के संदर्भ द्वारा किया जाएगा । प्रतिफल का स्वरूप परवर्ती लेखांकन व्यवहार का निर्धारण करता है, जैसा कि इस परिशिष्ट के 
अनुच्छेद 23- 26 में वर्णित है । तथापि ,निर्माण या उन्नयन अवधि के समय दोनों प्रकार के प्रतिफलों की भारतीय लेखा मानक 115 के 
अनुसार अनुबंध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । 
परिचालन सेवाएं 

परिचालक भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार परिचालन सेवाओं का लेखा करेगा । 
सेवा के एक विशिष्ट स्तर तक मूलभूत संरचना को रखने की अनुबंधात्मक बाध्यताएं 
21. परिचालक की यह अनुबंधात्मक बाध्यता है कि वह एक लाइसेंस की उन शर्तों को अवश्य पूरा करे कि वह ( क ) सेवा को विशिष्ट 
स्तर तक रखने के लिए मूलभूत संरचना का रख -रखाव करे अथवा ( ख ) सेवा व्यवस्था के अंत में प्रदानकर्ता को मूलभूत संरचना सौपने से 
पूर्वनिर्धारित स्थिति तक रखे। उन्नयन तत्व ( देखिए इस परिशिष्ट का अनुच्छेद 14) को छोड़कर मूलभूत संरचना को बनाये रखने अथवा 
इसे पुनर्बहाल करने के अनुबंधात्मक बाध्यता भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार मान्य होंगे तथा मापे जायेंगे अर्थात् व्यय के सर्वोत्तम 
अनुमान पर जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान बाध्यता को निपटाने के लिए आवश्यक होगा । 
परिचालन द्वारा खर्च की गयी उधार की लागतें 
22. भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसरण में , व्यवस्था से संबंधित उधार की लागतों को उस अवधि के अन्त में एक व्यय के रूप में 
तब तक मान्यता दी जायगी जिसमें वह खर्च होती है जब तक कि परिचालक के पास एक अमूर्त आस्ति को प्राप्त करने का अनुबंधात्मक 
अधिकार न हो (सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं से वसूलने का अधिकार)। इस मामले में व्यवस्था से संबंधित उधार की लागतों को उस 
मानक के अनुसार व्यवस्था के निर्माण चरण के दौरान पंजीकृत किया जायेगा । 
वित्तीय आस्ति 
23. भारतीय लेखा मानक 32, 107 तथा 109 इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 16 तथा 18 के अन्तर्गत मान्य वित्तीय आस्ति पर लागू हेते 


हैं । 


24. प्रदानकर्ता के प्राप्य अथवा उसके निर्देश पर प्राप्य राशि का लेखांकन भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार किया जाता है, जैसे 
मापा गया है: 

परिशोधित लागत ; 


अन्य व्यापक आय के द्वारा उचित मूल्य पर ; अथवा 


( ग ) लाभ अथवा हानि के द्वारा उचित मूल्य पर। 
25. यदि प्रदानकर्ता से देय राशि को परिशोधित लागत अथवा अन्य व्यापक आय के द्वारा उचित मूल्य पर मापा जात है, तो भारतीय 
लेखा मानक 109 यह अपेक्षा करता है कि प्रभावी ब्याज विधि द्वारा की गयी ब्याज की गणना को लाभ या हानि में मान्यता दी जाए । 
अमूर्त आस्ति 
26. भारतीय लेखा मानक 38 इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 17 तथा 18 के अनुसारर मान्य अमूर्त आस्ति पर लागू होता है। भारतीय 
लेखा मानक 38 के अनुच्छेद 45 - 47 गैर- मौद्रिक आस्ति अथवा आस्तियों अथवा मौद्रिक तथा गैर - मौद्रिक आस्तियों के संयोजन में विनिमय 
में अधिगृहीत अमूर्त आस्तियों के माप पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। 
प्रदानकर्ता द्वारा परिचालक को प्रदान की गयीं मदें 
27 . इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 11 के अनुसार , मूलभूत संरचना मदें जिन पर सेवा व्यवस्था के प्रयोजन से प्रदानकर्ता द्वारा परिचालन 
की अनुमति दी जाती है, उन्हें परिचालक की सम्पत्ति , संयंत्र तथा उपस्कर नहीं माना जाता। प्रदानकर्ता परिचालक को अन्य मदें भी प्रदान 
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कर सकता है जिन्हें परिचालक अपने पास रख सकता है अथवा जैसा चाहे उनका लेनदेन कर सकता है। यदि इस प्रकार की आस्तियां सेवा 
के लिए प्रदानकर्ता के द्वारा भुगतान योग्य प्रतिफल का भाग बनता है तो उन्हें भारतीय लेखा मानक 20 में यथा परिभाषित सरकारी 
अनुदान नहीं माना जाता । इसके बजाए, उनक लेखा जैसा कि भारतीय लेखा मानक 115 में परिभाषित है, लेन - देन कीमत के भाग की तरह 
किया जाता है । 
परिशिष्ट घ को लागू करने के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत 
यह प्रयोग मार्गदर्शन (प्रमा ) परिशिष्ट ग का अभिन्न अंग है । 
कार्यक्षेत्र (परिशिष्ट घ का अनुच्छेद 5 ) 
प्रमा1: परिशिष्ट घ का अनुच्छेद 5 विनिर्दिष्ट करता है कि मूलभूत संरचना परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है जब निम्नलिखित शर्ते लागू 

होती हैः 
( क ) प्रदानकर्ता यह नियंत्रित अथवा विनियमित करता है कि परिचालक को मूलभूत संरचना के साथ क्या सेवाएं प्रदान करनी 
___ चाहिए , उन्हें ये सेवाएं अनिवार्यतया किसे प्रदान करनी चाहिए तथा किस कीमत पर करनी चाहिए, तथा 
( ख ) प्रदानकर्ता व्यवस्था की अवधि के अंत में मूलभूत संरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट को हित स्वामित्व , हित ग्राही 

अधिकार अथवा अन्य प्रकार के द्वारा नियंत्रित करता है । 
प्रमा2: उपर्युक्त ( क ) में दी गयी शर्त में संदर्भित नियंत्रण अथवा विनियमन ठेके अथवा अन्य रुप से ( जैसे एक विनियामक द्वारा) हो सकता 

है तथा इसमें वे परिस्थितियां सम्मिलित है जिनमें प्रदानकर्ता सभी उत्पादन खरीद लेता है तथा जिसमें कुछ अथवा सभी उत्पादन 
अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा खरीद लिए जाते हैं । इस शर्त को लागू करने में , प्रदानकर्ता तथा अन्य संबंधित पक्षों पर एक साथ ही 
विचार किया जाएगा । यदि प्रदानकर्ता एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है, संपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक हित में 

कार्यरत कोई विनियामक इस परिशिष्ट घ के प्रयोजन के लिए प्रदानकर्ता से संबंधित ही माना जायगा । 
प्रमा3: उपर्युक्त ( क ) में दी गयी शर्त के प्रयोजन के लिए , प्रदानकर्ता के पास कीमत का पूर्ण नियंत्रण होने की आवश्यकता नहीं है। कीमत 

को प्रदानकर्ता, अनुबंध अथवा विनियामक कोई भी विनियमित कर सकता है, उदाहरण के लिए , जैसे कि कैपिंग तंत्र। यद्यपि , शर्त 
करार के सार अनुसार लागू होगी । गैर - सारवान विशेषताओं जैसे कि सीमा यानि कैप का प्रयोग बहुत ही कम परिस्थितियों में 
किया जाएगा । इसके विपरीत , यदि उदाहरण के लिए एक अनुबंध परिचालक को कीमत निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है 

और जो भी अतिरिक्त लाभ होगा उसे प्रदानकर्ता को वापिस करना है , तो ऐसे में परिचालक का प्रतिफल सीमित हो जाएगा और 

साथ ही नियंत्रण जांच के कीमत तत्व भी पूरा हो जाता है । 
प्रमा4: उपर्युक्त ख की शर्त के प्रयोजन के लिए, प्रदानकर्ता का किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित पर नियंत्रण परिचालक की बिक्री अथवा 

मूलभूत संरचना को गिरवी रखने की व्यावहारिक समर्थता दोनों ही सीमित हो जाती हैं तथा प्रदानकर्ता को व्यवस्था की अवधि 
में सतत् उपयोग का अधिकार देता हैं । मूलभूत संरचना का अवशिष्ट हित मूलभूत संरचना का वह अनुमानित चालू मूल्य है मानो 

कि व्यवस्था की अवधि के अन्त का समय हो गया है और यह उस समय की प्रत्याशित परिस्थिति है। 
प्रमा5 : नियंत्रण और प्रबन्ध दोनों अलग - अलग है। यदि प्रदानकर्ता परिशिष्ट घ के अनुच्छेद 5 ( क ) में वर्णित नियंत्रण की डिग्री तथा 

मूलभूत संरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित दोनों को रखता है, तो परिचालक प्रदानकर्ता की तरफ से मूलभूत संरचना का 

प्रबन्ध ही कर रहा है, चाहे कई मामलों में इसमें कई तरह के प्रबन्धकीय स्वविवेकाधिकार हो सकते हैं । 
प्रमा6: उपर्युक्त क और ख दोनों की शर्ते एक साथ इस बात की पहचान करती हैं कि कब मूलभूत संरचना , किसी अपेक्षित पुर्नस्थापना 

सहित ( देखिए परिशिष्ट घ का अनुच्छेद 21), समस्त आर्थिक जीवन प्रदानकर्ता द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है। उदाहरणतया , 
यदि परिचालक को मूलभूत संरचना की एक मद का एक भाग व्यवस्था की अवधि के दौरान पुर्नस्थापित करना पड़ता है ( जैसे कि 
सड़क की ऊपरी सतह या परत या भवन की छत ) तब मूलभूत संरचना की वह मद सम्पूर्ण रुप से विचार में ली जाएगी। इस 
प्रकार ख की शर्त पूरी मूलभूत संरचना के लिए लागू होगी और इसमें वह भाग भी सम्मिलित रहेगा जिसे पुर्नस्थापित किया 

जाता है , अगर प्रदानकर्ता उस भाग की अंतिम पुर्नस्थापना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित का नियंत्रण करता है । 
प्रमा7 : कभी- कभी मूलभूत संरचना का प्रयोग परिशिष्ट घ के अनुच्छेद 5( क ) में यथावर्णित तरीके से अंशतः विनियमित किया जाता है 

और कुछ भाग अनियमित रह जाता है । लेकिन , इस व्यवस्था के अनेक रुप है: 
( क ) एक मूलभूत संरचना जिसे भौतिक रुप से अलग किया जा सकता है और वह स्वतंत्र रुप से परिचालित की जा सकती है और 

वह भारतीय लेखा मानक 36 में यथावर्णित एक नकदी- सृजन इकाई की परिभाषा को पूरा करती है, उसका विश्लेषण अलग 
से किया जाएगा यदि इसे पूरी तरह से अविनियमित प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरणतया, इसे एक 
अस्पताल के निजी खंड (विंग ) पर लागू किया जा सकता है जब कि पूरा अस्पताल प्रदानकर्ता द्वारा आम रोगियों के उपचार 

के लिए इस्तेमाल किया जाता है । 
( ख ) जब पूरी तरह से सहायक गतिविधियां ( जैसे कि अस्पताल की एक दुकान ) अविनियमित होती हैं तो नियंत्रण जांच इस तरह 

से की जाती जैसे कि वे सेवाएं विद्यमान ही न हों क्योंकि ऐसे मामलों में प्रदानकर्ता इन सेवाओं को नियंत्रण ठीक वैसे करता 
है जैसे कि परिशिष्ट घ के अनुच्छेद 5 में वर्णित किया गया है । अनुषंगी गतिविधियों का अस्तित्व मूलभूत संरचना के 
प्रदानकर्ता के नियंत्रण को कम नहीं करता । 
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प्रमा8: एक परिचालक अनुच्छेद प्रमा 7( क ) में यथावर्णित अलग मूलभूत संरचना के प्रयोग का अधिकार रखता है। वह इस बात का भी 

अधिकार रखता है कि अनुच्छेद प्रमा 7 ( ख ) में यथावर्णित सहायक अविनियमित सेवाओं को देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 
सुविधाओं का प्रयोग करें । दोनों में से प्रत्येक मामले में , प्रदानकर्ता की ओर से परिचालक के लिए एक पट्टा होगा, जिसका लेखा 

भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसरण में किया जाएगा । 
सूचना टिप्पणी - 1 
सार्वजनिक - से -निजी सेवा व्यवस्था के लिए लेखा ढांचा 
यह टिप्पणी परिशिष्ट घ के साथ संलग्न है 
परंतु उसका अंग नहीं है । नीचे आरेख परिशिष्ट क द्वारा स्थापित सेवा व्यवस्था के लिए लेखा का सार प्रस्तुत है । 


नहीं 


क्या प्रदानकर्ता यह नियंत्रण अथवा विनियमन करता है कि 
परिचालक को क्या सेवा प्रदान करनी चाहिए, किन्हें यह प्रदान 
करनी चाहिए तथा किस कीमत पर करनी चाहिए ? 


यह परिशिष्ट घ के कार्यक्षेत्र से 
बाहर है । देखिए सूचना टिप्पणी 


2 


नहीं 


क्या प्रदानकर्ता सेवा व्यवस्था के अंत में मूलभूत संरचना के 
स्वामित्व, हितग्राही अधिकार अथवा अन्यथा से किसी महत्वपूर्ण 
अवशिष्ठ हित के द्वारा नियंत्रण करना चाहिए ? अथवा क्या मूलभूत 
संरचना को समस्त उपयोगी जीवन के लिए व्यवस्था में प्रयुक्त किया 


नहीं 


___ 

हाँ 
क्या मूलभूत संरचना की सेवा व्यवस्था के प्रयोजन के लिए 
तृतीय पक्ष से परिचालक के द्वारा निर्मित किया गया है 
अथवा वह तृतीय पक्ष से अधिगृहीत की गयी है ? 


क्या मूलभूत संरचना प्रदानकर्ता के मौजूद मूलभूत संरचना 
जो परिचालक को सेवा व्यवस्था के उद्देश्य से सुलभ है ? 


परिशिष्ट क के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत 
परिचालक एक पट्टा आस्ति अथवा सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के रूप में मूलभूत संरचना को मान्यता नहीं देता है। 


नहीं 


| नहीं 


क्या परिचालक के पास प्रदानकर्ता से 
अथवा उसके अनुदेश पर नकद अथवा 
वित्तीय आस्ति को प्राप्त करने का 
संविदात्मक अधिकार है जैसा परिशिष्ट घ 
के अनुच्छेद 16 में वर्षित है ? 


क्या परिचालक के पास 
सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ता 
से वसूलने का संविदात्मक 
अधिकार है जैसा परिशिष्ट घ के 
अनुच्छेद 17 में वर्णित है ? 


परिशिष्ट क के कार्यक्षेत्र से 
बाहर परिशिष्ट घ का 
अनुच्छेद 27 को देखें । 


हाँ 


परिचालक वित्तीय आस्ति की सीमा मानता 
है जिसमें इसे नकद अथवा वित्तीय आस्ति 
को प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार है 
जैसा परिशिष्ट घ के अनुच्छेद 16 में वर्णित 


परिचालक अमूर्त आस्ति को सीमा मानता है 
जिसमें इसे अमूर्त स्ति को प्राप्त करने का 
विदात्मक अधिकार है जैसा परिशिष्ट घ के 
अनुच्छेद 17 में वर्णित है। 
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श्रेणी 


विशिष्ट 


सूचना टिप्पणी- 2 
भारतीय लेखा मानकों के संदर्भ जो सार्वजनिक से निजी व्यवस्था के विशिष्ट प्रकारों पर लागू होती हैं । 
यह टिप्पणी परिशिष्ट घ का संलग्नक है परन्तु इसका अंग नहीं है । 
यह सारणी सार्वजनिक क्षेत्र सेवा के प्रावधान में निजी क्षेत्र सहभागिता की व्यवस्था के विशिष्ट प्रकारों को निर्धारित करती है तथा भारतीय 
लेखा मानकों के संदर्भ प्रदान करती है जो उन व्यवस्थाओं पर लागू होते हैं । व्यवस्था प्रकारों की सूची विस्तृत नहीं है। सारणी का प्रयोजन 
व्यवस्था की निरन्तरता को प्रकट करना है । परिशिष्ट घ का यह प्रभाव देने का आशय नहीं है कि सार्वजनिक से निजी व्यवस्था की लेखा 
अपेक्षाओं के बीच कोई स्पष्ट रेखा विद्यमान है । 
पट्टाधारी सेवा प्रदातानकर्ता 

स्वामी 
पट्टा सेवा तथा / अथवा पुनर्वास निर्माण निर्माण 

100 % 
व्यवस्था ( उदाहरणतया | अनुरक्षण ठेका | परिचालन | परिचालन स्वामित्व विनिवेश/निजीकरण / 
प्रकार प्रदानकर्ता से | (विशिष्ट कार्य | अंतरण अंतरण परिचालन 

निगम 
परिचालक को | उदाहरणतया 

पट्टा आस्ति ) । ऋण संग्रहण ) 
आस्ति प्रदानकर्ता 

परिचालक 
स्वामित्व 
पूंजी निवेश | प्रदानकर्ता 

परिचालक 
मांग जोखिम | अंशतः 

प्रदानकर्ता परिचालक तथा / अथवा | परिचालक 

प्रदानकर्ता 
विशिष्ट 8- 20 वर्ष 1- 5 वर्ष 25- 30 वर्ष 

अनिश्चित ( अथवा लाइसेंस द्वारा सीमित हो 
अवधि 

सकती है ) 


अवशिष्ठ 


प्रदानकर्ता 


प्रदानका 


परिचालक 


हित 


लेखा | यह परिशिष्ट क 


| भारतीय लेखा मानक 16 


प्रासंगिक | भारतीय 
भारतीय मानक 17 
लेखा मानक 


लेखा | भारतीय 

मानक 18 


परिशिष्ट ङ - सेवा रियायत व्यवस्थाएः प्रकटन 
यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है । 


एक प्रतिष्ठान ( परिचालक ) ऐसी सेवा जो जनता को प्रमुख आर्थिक तथा सामाजिक सुविधाएं प्रदान करती है, प्रदान करने के लिए 
एक अन्य प्रतिष्ठान प्रदानकर्ता) के साथ व्यवस्था में कर सकता है। प्रदानकर्ता एक सरकारी संस्था सहित सार्वजनिक अथवा निजी 
क्षेत्र का प्रतिष्ठान हो सकता है । सेवा रियायत व्यवस्था के उदाहरण है , जल उपचार तथा आपूर्ति सुविधा, मोटरवे, कार पार्क , 
सुरंगें, पुल , हवाई जहाज तथा दूरसंचार नेटवर्क हैं । व्यवस्था के उदाहरण सेवा रियायत व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आते हैं । इनमें 
अपनी आंतरिक सेवाओं के परिचालन को आउटसोर्स करने के लिए एक प्रतिष्ठान सम्मिलित होता है ( इन सेवाओं के उदाहरण हैं 
कर्मचारी कैफैटेरिया , भवन अनुरक्षण , लेखांकन तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कार्य) । 
एक सेवा रियायत व्यवस्था में प्रायः एक प्रदानकर्ता होता है जो परिचालक को रियायत की अवधि के लिए निम्नलिखित प्रदान 
करता हैः 

( क ) सेवाओं को प्रदान करने का अधिकार जो जनता को आर्थिक तथा सामाजिक सुविधाएं प्रदान करती है; तथा 
( ख ) कुछ मामलों में, परिचालक के लिए विनिमय में विशिष्ट मूर्त आस्तियों, अमूर्त आस्तियों अथवा वित्तीय आस्तियों के 

उपयोग का अधिकार; 
( ग ) इसके बदले में प्रदानकर्ता को रियायत अवधि के दौरान कुछ शर्तों के अनुसार सेवा को प्रदान करने की प्रतिबद्वता ; 


तथा 
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( घ ) जब लागू हों , रियायत अवधि के आरंभ में प्राप्त तथा / अथवा रियायत अवधि के दौरान अधिगृहीत अधिकार को 

रियायत अवधि के अंत में वापसी करने की प्रतिबद्वता । 


3. सभी सेवा रियायत व्यवस्था मामलों की सामान्य विशेषता यह है कि परिचालक सार्वजनिक सेवा को प्रदान करने के लिए अधिकार 

को प्राप्त करता है तथा जन सेवा प्रदान करने की बाध्यता को वहन करता है । 
4. मुद्दे यह है कि एक परिचालक तथा प्रदानकर्ता वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में क्या सूचना प्रकट करें । 
5. कुछ सेवा रियायत व्यवस्था के मामलों में कुछ पक्षों तथा प्रकटनों का लेखा मानकों द्वारा वर्णन किया जाता है ( उदाहरणतः, सम्पत्ति , 

संयंत्र तथा उपस्करों की मदों के अधिग्रहण के लिए भारतीय लेखा मानक 16, आस्तियों के पट्टों के लिए भारतीय लेखा मानक 17 तथा 
अमूर्त आस्तियो के अधिग्रहण के लिए भारतीय लेखा मानक 38 लागू होता है । लेकिन , एक सेवा रियायत व्यवस्था में कार्य-निष्पादन 
अनुबंध व्याप्त हो सकते हैं जो लेखा मानकों से संबंधित नहीं है बशर्ते वे अनुबंध दुर्भर न हों , जिनमें भारतीय लेखा मानक 37 लागू 

होता हैं । अतः, यह परिशिष्ट सेवा रियायत व्यवस्था के अतिरिक्त प्रकटनों का वर्णन करता है । 
लेखासिद्धांत 
6. टिप्पणियों में एक सेवा रियायत व्यवस्था के सभी पहलुओं के उपयुक्त प्रकटन के निर्धारण पर विचार किया जाये । एक परिचालक तथा 

प्रदानकर्ता प्रत्येक अवधि में निम्न को प्रकट करेगा 
( क) व्यवस्था का विवरण ; 
( ख ) व्यवस्था की महत्वपूर्ण शर्ते जो भावी नकद प्रवाहों की राशि, समय तथा निश्चितता को प्रभावित कर सकती हैं ( उदाहरणतः 

रियायत की अवधि , पुनः कीमत की तिथियां तथा वे आधार जिन पर पुनः ) कीमत तथा पुनः समझौता का निर्धारण किया जाता 


( ग ) निम्नलिखित की प्रकृति व सीमा ( जैसे मात्रा , समय - अवधि या यथोचित राशि ) : 


(i) विशिष्ट आस्ति के उपयोग का अधिकार; 
(ii) सेवा प्रदान करने की बाध्यता अथवा सेवा प्रदान करने की अवाज में प्रत्याशित अधिकार ; 
(ii) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मदों के अधिग्रहण अथवा बनाने की बाध्यता ; 
(iv) रियायत अवधि के अंत में विशिष्ट आस्तियों को प्राप्त करने के अधिकार अथवा सुपुर्द करने की बाध्यता ; 
( v) नवीकरण तथा निरस्तीकरण के विकल्प ; तथा 

( vi ) अन्य अधिकार तथा बाध्यताऐ ( उदाहरणतः प्रमुख ओवरहाल) ; 
( घ) अवधि के दौरान व्यवस्था में होने वाले बदलाव; तथा 


( ङ) किस प्रकार से सेवा व्यवस्था का वर्गीकरण किया जाना है । 
6. क एक परिचालक एक वित्तीय आस्ति अथवा एक अमूर्त आस्ति के लिए निर्माण सेवा के विनिमय पर अवधि में मान्य राजस्व तथा लाभ 
अथवा हानि की राशि को प्रकट करेगा । 
7 . इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 6 के अनुसार , अपेक्षित प्रकटन प्रत्येक सेवा रियायत व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत रूप से अथवा सेवा 

रियायत व्यवस्था की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक साथ किया जायेगा । एक श्रेणी एक जैसी प्रकृति की सेवाओं का सेवा रियायत 
व्यवस्था समूह है ( उदाहरण के लिए , महसूल ( टोल ) का संग्रहण , दूरसंचार तथा जल उपचार सेवाएं )। 


परिशिष्ट च - अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ 


यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) का अभिन्न अंग है । 


यह परिशिष्ट उन परिशिष्टों की सूची दे रहा है जो अन्य लेखा मानकों का भाग हैं और भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध 
से राजस्व के लिए संदर्भ का कार्य करते हैं । 


1. परिशिष्ट ख , पट्टे के विधिक स्वरुपयुक्त लेन - देनों के सारत्व का मूल्यांकन, भारतीय लेखा मानक 17 , पट्टे, में समाविष्ट । 


2. परिशिष्ट क, अमूर्त आस्तियां - वेबसाइट लागतेंभारतीय लेखा मानक 38, अमूर्त आस्तियां में समाविष्ट । 
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परिशिष्ट 1 
टिप्पणीः यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है । इस परिशिष्ट का प्रयोजन यह है कि भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस) 115 

और तदनुरुपी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक ( आई ए एस ) 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व , आई एफ आर आई सी 12 " सेवा 
रियायत व्यवस्था तथा एस आई सी 29 सेवा रियायत व्यवस्था प्रकटन के बीच मुख्य अंतरों को स्पष्ट किया जाए । 
अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक ( आई ए एस ) 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व , आई एफ आर आई सी 12 सेवा रियायत व्यवस्थाएं 
और एस आई सी 29 सेवा रियायत व्यवस्थाएः प्रकटन के साथ तुलना। 
1. भारतीय लेखा मानक 115 में अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहणतया , शब्दों वित्तीय स्थिति का विवरण के 

स्थान पर शब्द तुलन -पत्र और शब्दों व्यापक आय का विवरण के स्थान पर शब्द लाभ - हानि विवरण का प्रयोग किया गया है। 
आई एफ आर एस 15 के अनुच्छेद 15 के अनुसार अन्य बातों के साथ - साथ , प्रतिफल की राशि शास्तियों (पेनेल्टीज ) के कारण 
अलग - अलग हो सकती है । फिर भी , भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 51 का संशोधन उसमें ( अनुच्छेद 51 में ) दी गयी 
उदाहरणों की सूची में से शास्तियों ( पेनेल्टीज) हटाने के आशय से किया गया है जिसके कारण प्रतिफल की राशि अलग हो 

सकती है । तथापि , शास्तियों के लेखा व्यवहार को स्पष्ट करने के आशय से अनुच्छेद 51 कक सम्मिलित किया गया है । 
3. अनुच्छेद 109 कक इस आशय से जोड़ा गया है ताकि एक प्रतिष्ठान लाभ - हानि विवरण में मान्य राजस्व में शामिल उत्पाद शुल्क 

की राशि को अलग से प्रस्तुत कर सके । 
4. अनुच्छेद 26 कक इस आशय से जोड़ा गया है जिसमें लाभ - हानि विवरण में मान्य राजस्व राशि का मिलान उस अनुबंधित कीमत 

के साथ प्रस्तुत किया जाए जिसमें प्रत्यक समायोजन के मद की प्रकृति व राशि को अलग - अलग प्रदर्शित किया हो । 
परिशिष्ट ग - प्रयोग - सम्बंधी दिशा -निर्देश - अनुच्छेद ख 20 कक इस आशय से शामिल किया गया है कि जब ग्राहक को शर्त रहित 

वापसी के अधिकार के साथ उत्पाद का नियंत्रण अन्तरित किया जाता है तो उसका लेखा कैसे किया जाए । 
6. निम्नलिखित कारणों से प्रदत्त और संक्रमणकाल से सम्बन्धित अनुच्छेद ग1क , ग1ख, ग8क और ग9 हटा दिये गये हैं : 

( क ) अनुच्छेद ग1क आईएफआरएस 16 पट्टे के जारी होने से अनुच्छेद 5 , 97 , ख66 और ख 70 में संशोधनों के संदर्भ में 

है जिसके तद्नुरूप भारतीय लेखा मानक तैयार किया जा रहा है । 
( ख ) अनुच्छेद ग1ख और ग8क भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं , क्योंकि ये उन संशोधनों के प्रयोग के संदर्भ में है जहां 

लेखा मानक के संशोधन जारी होने से पूर्व ये पहले प्रयोगम में थे। 

( ग) अनुच्छेद ग9 अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक ( आईएएस) 39 वित्तीय लिखतें के प्रयोग के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। 
7. आएफआरएस 15 का परिशिष्ट ख का अनुच्छेद- ख57 हटाया गया है, दिखाया गया है । 

फिर भी , आईएफआरएस 15 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता के बनाए रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 115 में 

यह अनुच्छेद संख्या रहने दी गई है। 
VIII . “ भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 1 ” में : 
(i) अनुच्छेद 34 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" 34. भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व एक प्रतिष्ठान से अपेक्षा करता है कि वह ग्राहकों के साथ 
अनुबंधों से राजसव का माप उस प्रतिफल से करे जिसे वह वचन शुदा वस्तुओं या सेवाओं के अन्तरण के बदले हक के रूप में 
आशा करता है। उदाहरणर्थ, मान्य राजस्व की राशि प्रतिष्ठान द्वारा दिये जाने वाले व्यापारिक बट्टे और परिमाण छूटों को 
प्रदर्शित करता है। एक प्रतिष्ठान अपनी सामान्य गतिविधियों के दौरान वे लेन - देन भी करता है जो राजस्व तो उत्पन्न नहीं करते 
लेकिन वे राजस्व - उत्पन्न करने की गतिविधियों के लिए प्रासांगिक होते है । एक प्रतिष्ठान लेन - देनों के परिणाम स्वरूप आय में से 
उन लेन - देनों से संबंधित खर्चों को घटा कर प्रस्तुत करता है जब यह प्रस्तुतिकरण लेन - देन या अन्य घटना के सार को दर्शाता है , 
उदाहरणार्थः 
( क ) एक प्रतिष्ठान निवेशों और परिचालन आस्तियों सहित गैर- चालू आस्तियों के निपटान पर लाभों (गेन्स ) और हानियों को 

सम्पत्ति के निपटान पर होने वाली प्रतिफल की राशि से आस्ति की अग्रणीत राशि व विक्रय संबंधित व्ययों को घटाकर 

प्रस्तुत करता है, और 
( ख ) एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक आस्तियां के अनुसरण में मान्य एक 

प्रावधान से संबंधित व्यय को , जो किसी तीसरे पक्ष के साथ एक अनुबंधात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति किया गया 
है , उस संबंधित प्रतिपूर्ति में से घटा कर प्रस्तुत कर सकता है । ( उदाहरणार्थ एक आपूर्तिकर्ता का वारंटी करार)। "; 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ii ) अनुच्छेद 138 के पश्चात् निम्नलिखित सम्मिलित किया जायेगा , अर्थात् : 

“ संक्रमण एवं प्रभावी तिथि 


139 


139क 


139ख 


139ग 


139घ 


139ङ 


139च 


139छ 


139ज 


139झ 


139ञ 


139ट 


1398 


1396 
139ढ भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 34 संशोधित कर 

दिया गया है । एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करेगा तो इस संशोधन को भी लागू करेगा। "; 


( iii ) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 9 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात्: 

“ 10 अनुच्छेद 139 से 139ङ संक्रमण एवं प्रभावी तिथि पर चर्चा करते हैं वे भारतीय लेखा मानक 1 में सम्मिलित नहीं किए गए 
हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है । फिर भी , अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 1 के साथ अनुच्छेद संख्याओं 

की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से , अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 1 में जारी रखा गया है ।"; 
" भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 2" में 
(i) अनुच्छेद 2 में मद (क ) का लोप किया जायेगा; 
(ii ) अनुच्छेद 8 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 
" 8 सूचीबद्ध सामान ( इंवेंट्री ) में , क्रय की गयी तथा पुनः बिक्री के लिए रखी गयी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिनमें , उदाहरण के लिए, 

एक खुदरा व्यापारी द्वारा क्रय किया गया और पुनः बिक्री के लिए रखा गया व्यापार का सामान अथवा पुनः बिक्री के लिए 
रखी गयी भूमि या अन्य संपत्ति सम्मिलित है । सूचीबद्ध सामान ( इंवेंट्री ) में प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित तैयार वस्तुएं ,निर्माणाधीन 
वस्तुएं और वह सामग्री या आपूर्ति भी शामिल है जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में लायी जानी है । जो लागतें एक ग्राहक के 
साथ किये गये अनुबध के संपादन ( पूरा करने ) के लिए खर्च की जाती हैं और उनसे किन्ही प्रकार की सूचीबद्ध माल (इन्वेंट्रीज ) 
( या फिर किसी अन्य भारतीय लेखा मानक के कार्यक्षेत्र अधीन आस्तियों ) का सृजन नहीं होता है, उन लागतों का लेखा 

भारतीय लेखा मानक 115 , ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के अनुसरण में किया जाता है। "; 
(iii) अनुच्छेद 19 का लोप किया जायेगा ; 
(iv) अनुच्छेद 23 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 


* देखें परिशिष्ट 1 
* देखें परिशिष्ट 1 
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" 23 ऐसी मदे, जिन्हें सामान्य रूप से आपस में बदला नहीं जा सकता है और जिन्हें विशिष्ट परियोजनाओं के लिए माल या 
सेवाओं के रूप में सूचीबद्ध सामान की मदें तैयार की जाती है और अलग की जाती है उनकी लागत को , पृथक लागतों की 

विनिर्दिष्ट पहचान द्वारा नियत किया जाएगा ।" 
( v) अनुच्छेद 29 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" 29 सूचीबद्ध सामान को सामान्यतया शुद्ध वसूली -योग्य मूल्य तक मद- दर- मद अपलिखित किया जाता है। तथापि, कुछ 
परिस्थितियों में , एक जैसी और संबंधित मदों को समूहबद्ध करना उपयुक्त हो सकता है। यह समान उत्पादन रेखा से संबंधित 
सूचीबद्ध सामान की मदों के मामले में हो सकता है, जिनका उद्देश्य या अंतिम उपयोग एक ही है और जो समान भौगोलिक क्षेत्र 
में उत्पीड़ित और विपणित की जाती है और जिन्हें व्यवहार में उस उत्पादन रेखा में अन्य मदों से अलग मूल्यांकित नहीं किया 
जा सकता। सूचीबद्ध सामान के वर्गीकरण के आधार पर सूचीबद्ध सामान को अधलिखित करना उपयुक्त नहीं है, उदाहरण के 

लिए, तैयार माल या विशिष्ट परिचालन खंड में सभी सूचीबद्ध सामान ( इन्वेंट्रीज )। "; 
( vi) अनुच्छेद 37 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" 37 सूचीबद्ध सामान के विभित्र वर्गीकरणों में रखी गई सूचीबद्ध सामान की अग्रणीत ( कैरिंग ) राशियों की सूचना और इन 
आस्तियों में परिवर्तन की सीमा से संबंधित जानकारी वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है । सूचीबद्ध 

सामान के सामान्य वर्गीकरण में व्यापार की वस्तुएं , उत्पादन की आपूर्तियां निर्माणाधीन एवं तैयार वस्तुएं आती है।"; 
( vii ) अनुच्छेद 39 के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात : 

“ प्रभावी तिथि 


40 


40क 
40ख 
40ग 
40घ 
40ङ भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 2,8 , 29 व 37 
संशोधित किये गये हैं । एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधन को भी लागू 

करेगा । "; 
( viii) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 1 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किये जायेंगे , अर्थात् : 
" 2. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 में निम्नलिखित अनुच्छेद संख्याएं हटायी गयी उल्लिखित है। फिर भी , अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 

के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से , अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 2 में जारी रखा 
गया है।"; 
(i) अनुच्छेद 2( क ) 
(ii) अनुच्छेद 19. 
3. अनुच्छेद 40 से 40घ भारतीय लेखा मानक 2 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि से 

संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। फिर भी , अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की 

क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से , अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 2 में जारी रखा गया है।"; 
X. भारतीय लेखा मानक ( इंड एएस ) 8” में : 
(i) परिशिष्ट क में मौजूदा अनुच्छेद , अनुच्छेद 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा संख्यांकित अनुच्छेद के पश्चात् निम्नलिखित 
अनुच्छेद सम्मिलित की जाएगा , अर्थात्: 
" 2. भारतीय लेखा मानक 21 , विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव, में अंतर्निहित परिशिष्ट ख , विदेशी मुद्रा लेन - देन एवं 

अग्रिम प्रतिफल , भारतीय लेखा मानक 8 का संदर्भ देता है।"; 
XI. " भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) । ” का लोप किया जाएगा । 


XII. ___ भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस ) 12 "; में 
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(i) अनुच्छेद 26 के बाद निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात् : 


“ अनुच्छेद 26(घ) को स्पष्ट करते हुए दृष्टांत उदाहरण : 
वर्ष 2 के अंत में कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर की पहचान : 
प्रतिष्ठान क वर्ष 1 के आरम्भ में रु . 1000 के नाममात्र मूल्य पर 2 प्रतिशत ब्याज दर पर , जो प्रत्येक वर्ष के अंत में देय है, 5 
वर्षों की परिपक्वता अवधि पर देय है , एक ऋण लिखत खरीदता है। प्रभावी ब्याज - दर 2 प्रतिशत है। ऋण लिखत को उसके 
उचित मूल्य पर मापा जाता है । 
वर्ष 2 के अंत में , बाजार ब्याज- दर बढ़कर 5 प्रतिशत हो जाने के परिणामस्वरूप ऋण लिखत का उचित मूल्य घटकर रु . 918 हो 
जाता है । प्रतिष्ठान क यदि ऋण लिखत को रखना चाहता है तो इस बात की संभावना है कि वह सभी अनुबंधात्मक नकदी 
प्रवाहों को एकत्र करेगा । 
ऋण लिखत पर होने वाले कोई भी लाभ ( हानियां ) करयोग्य ( कटौतीयोग्य ) केवल तभी होंगे ( होंगी ) जब उनकी वसूली होगी। 
ऋण लिखत की बिक्री अथवा परिपक्वता पर होने वाले लाभ ( हानियां ) की कर प्रयोजनों के लिए की जाने वाली गणना, एकत्र की 
गई राशि तथा ऋण लिखत की मूल लागत के बीच अंतर होगा । 
तद्नुसार , ऋण लिखत का कर आधार, उसकी मूल लागत होती है । 
प्रतिष्ठान के के तुलन -पत्र में रु. 918 की ऋण लिखत की अग्रणीत राशि तथा इसके रु. 1000 के कर- आधार के बीच का अंतर 
वर्ष 2 के अंत में रु. 82 का कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर उत्पन्न करता है । ( देखें अनुच्छेद 20 तथा 26 ( घ)। उसमें इस बात पर 
विचार नहीं किया जाता है कि क्या प्रतिष्ठान के ऋण लिखत को बेचकर या इसका उपयोग कर अर्थात् इसे रखकर अनुबंधात्मक 
नकदी प्रवाहों को एकत्र करके या दोनों के संयोजन से इसकी अग्रणीत राशि को वसूल करने की उम्मीद रखता है । 
ऐसा इसलिए है क्योंकि कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर वह अंतर होते हैं जो तुलन - पत्र में किसी आस्ति या दायित्व की अग्रणीत 
राशि तथा इसके कर आधार जिसके परिणामस्वरूप ये राशियां भावी अवधियों के करयोग्य लाभ ( हानि ) का निर्धारण करने पर 
कटौतीयोग्य तब होती है जब आस्ति अथवा दायित्व की अग्रणीत राशि वसूली जाती है अथवा उसका निपटान किया जाता है 
( देखें अनुच्छेद 5)। प्रतिष्ठान के को आस्ति को बेचने या उसके परिपक्व होने पर प्राप्त राशि से करयोग्य लाभ ( कर हानि ) का 

निर्धारण करते समय रु. 1000 के कर आधार के बराबर राशि की कटौती प्राप्त होती है। ; 
(ii) अनुच्छेद 27 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात् - 
" 27क . जब एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि उसे करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध यह कटौतीयोग्य 

अस्थायी अंतर का उपयोग कर सकता है, तब वह यह विचार करता है कि कहीं कर नियम करयोग्य लाभों के स्रोतों को 
सीमित तो नहीं कर देता है । जिसके लिए वह उस कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर के उलटाव पर कटौती कर सकता है। यदि 
कर कानून ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाता तो प्रतिष्ठान अन्य कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों के संयोजन से कटौतीयोग्य 
अस्थायी निर्धारण कर सकता है। तथापि , यदि कर - कानून विशेष प्रकार की आय पर कटौती के लिए हानियों का उपयोग 
करने पर प्रतिबंध लगता है तो कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का निर्धारण केवल किसी उपयुक्त प्रकार के कटौतीयोग्य अस्थायी 

अंतरों के सयोजन से ही किया जा सकता है ।"; 
(iii) अनुच्छेद 29 के स्थान पर , निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
" 29. जब उसी कराधान प्राधिकरण तथा उसी करयोग्य प्रतिष्ठान से संबंधित अपर्याप्त करयोग्य अस्थायी अंतर है, अस्थगित कर 

आस्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है : 
( क ) यह संभव है कि प्रतिष्ठान को उसी अवधि में कराधान प्राधिकरण तथा उसी करयोग्य प्रतिष्ठान से संबंधित पर्याप्त 

करयोग्य लाभ है जैसाकि कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का उलटाव ( अथवा उन अवधियों में जिनमें अस्थगित कर 
आस्ति में उत्पन्न किसी कर हानि को पीछे अथवा आगे ले जाया जा सकता है )। इस बात का मूल्यांकन करने में कि 
क्या इससे भावी अवधियों में पर्याप्त करयोग्य लाभ होगा , इसके लिए प्रतिष्ठान : 
___ कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों की तुलना भावी करयोग्य लाभ के साथ करता है जो उन कटौतीयोग्य अस्थायी 

अंतरों के उलटाव के फलस्वरूप कर कटौतियों को शामिल नहीं करता है। यह तुलना उस सीमा को दर्शाती 
है जिसमें प्रतिष्ठान के भावी करयोग्य लाभ उन राशियों की कटौती के लिए उसे पर्याप्त होगी जो कटौतीयोग्य 
अस्थायी अंतरों के उलटाव के परिणामस्वरूप है । 
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___ कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न करयोग्य राशियों पर ध्यान नहीं देता है जो कि भावी अवधियों में 

उत्पन्न हो सकते हैं , क्योंकि इन कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न अस्थगित कर आस्ति को स्वयं ही 

उपयोग में लाये जाने के उद्देश्य से भावी करयोग्य लाभ की अपेक्षा होगी । 
( ख ) प्रतिष्ठान को कर आयोजन अवसर उपलब्ध हैं जो कि उपयुक्त अवधियों में करयोग्य लाभ सृजित करेंगी।”; 
( iv ) अनुच्छेद 29 के बाद , निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् : - 
" 29क . संभावित भावी करयोग्य लाभ के प्राक्कलन ( अनुमान ) में प्रतिष्ठान की कुछ ऐसी आस्तियों की वसूली शामिल की जा 

सकती है, जो अग्रणीत राशि से अधिक हो , बशर्ते इसके पर्याप्त साक्ष्य कि ऐसी संभावना है कि प्रतिष्ठान इसे पूरा कर लेगा । 
उदाहरण के लिए, जब आस्ति को उचित मूल्य पर मापा जाता है , तो प्रतिष्ठान यह विचार करेगा कि क्या यह निष्कर्ष 
निकालने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि यह संभावना है कि प्रतिष्ठान आस्ति की इसकी अग्रणीत राशि से अधिक की वसूली कर 
लेगा। उदाहरण के लिए , यह एक मामला तब हो सकता है जब प्रतिष्ठान नियत - दर ऋण लिखत को रखने की तथा 

अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्र करने की उम्मीद रखता है ।"; 
( v) अनुच्छेद 59 की मद ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात्: 

( क ) ब्याज , रॉयल्टी अथवा लाभांश राजस्व बकाया राशियों में प्राप्त होते हैं तथा भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ 
अनुबंध से राजस्व या भारतीय लेखा मानक 109. वित्तीय लिखतें , जो भी उपयुक्त हों , जिस पर लेखा लाभ में सम्मिलित किये 

जाते हैं , परन्तु नकदी आधार पर करयोग्य लाभ (कर हानि) में सम्मिलित किये जाते है; तथा "; 
( vi) अनुच्छेद 88 के पश्चात् , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 

" प्रभावी तिथि 


98ख 


98ग 


98घ 
98ङ भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 59 संशोधित किया 

गया है । एक प्रतिष्ठान जब भी इस मानक यानि भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इस संशोधन को लागू 
करेगा । 


98च * 
98छ. अप्राप्त हानियों के लिए आस्थागित कर आस्तियों का माप ( भारतीय लेखा मानक 12 में किया गया संशोधन ) पैरा 29 
___ को संशोधित किया गया है तथा अनुच्छेद 27क , 29क तथा 89 से 98च और अनुच्छेद 26 के बाद उदाहरण सम्मिलित किये 
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S 


गए हैं । एक प्रतिष्ठान इन संशोधनों को दिनांक 01 अप्रैल , 2018 को अथवा उसके बाद की तिथि से प्रारंभ होने वाली 
वार्षिक अवधियों के लिए लागू करेगा । एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 8 , लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन 
एवं त्रुटियां , के अनुसार उन संशोधनों को पूर्व प्रभाव से लागू करेगा। तथापि , संशोधनों के प्रारंभिक प्रयोग करने पर 
नवीनतम तुलनात्मक अवधि की प्रारंभिक इक्विटी में हुए परिवर्तन को प्रारंभिक प्रतिधारित अर्जनों में ( अथवा इक्विटी के 
अन्य घटकों में , जैसा उपयुक्त हो ) दी जा सकती है । प्रारंभिक प्रतिधारित अर्जन तथा इक्विटी के अन्य घटकों के बीच 

परिवर्तन के आवंटन के बिना यदि प्रतिष्ठान इस राहत का प्रयोग करता है तो यह इस तथ्य का प्रकटन करेगा। "; 
( vi ) परिशिष्ट 1 में , 

( क ) अनुच्छेद 7 के बाद , निम्नलिखित अनुच्छेद को सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात , 
" 8. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 12 के अनुच्छेद 89 से 98घ एवं 98च भारतीय लेखा मानक 12 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं 

क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि से संबंधित हैं । फिर भी , अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 12 के साथ पैरा संख्याओं की 

क्रमबद्धता बनी रहे, इस आशय से, पैरा संख्या को भारतीय लेखा मानक 12 में जारी रखा गया है।"; 
XIII. " भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस ) 16 " में , 
(i) अनुच्छेद 68 क के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
" 68क लेकिन , यदि प्रतिष्ठान द्वारा अपने सामान्य क्रियाकलापों के अंतर्गत और नेमी (रुटीन ) रूप में , ऐसी सम्पत्ति, संयंत्र तथा 

उपस्करों की मदों की बिक्री की जाती है जो उसने दूसरों को किराए पर देने के लिए धारित की थी , अब उन्हें किराए पर 
न देकर बिक्री के लिए धारित करता है तो ऐसी आस्तियों को वह अग्रणीत मूल्य पर सूचीबद्ध सामान ( इंवेंट्री) में अंतरित 
करेगा । ऐसी आस्तियों की बिक्री से प्राप्त राशियों को भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के 
अनुसरण मे राजस्व के रूप में मान्यता दी जाएगी। जब व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों के अंतर्गत बिक्री के लिए रखी 
आस्तियों को सूचीबद्ध सामान ( इंवेंट्री) में अंतरित किया जाता है जो इस स्थिति में भारतीय लेखा मानक 105 लागू नहीं 

होगा । "; 
(ii) अनुच्छेद 69 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
" 69. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की किसी मद का निपटान विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है ( उदाहरणतया , बिक्री 

द्वारा , वित्तीय पट्टे ( लीज ) द्वारा अथवा दान द्वारा )। संपत्ति , संयंत्र व उपस्कर की एक मद के निपटान की तिथि वही 
तिथि होती है जिस पर मद प्राप्तकर्ता भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसरण में कार्य निष्पादन बाध्यता कब पूरी हुई 
इसके निर्धारण की अपेक्षाओं के अनुसार नियंत्रण ग्रहण करता है। भारतीय लेखा मानक 17 बिक्री तथा वापसी पट्टे पर 

( लीज़ बैक ) द्वारा निपटान की स्थिति में लागू होता है।”; 
(iii) अनुच्छेद 72 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
" 72. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की अमान्यता से उत्पत्र लाभ ( गेन ) या हानि में शामिल , प्रतिफल की राशि भारतीय 

लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 47 से 72 में लेन - देन कीमत के निर्धारण की अपेक्षाओं के अनुसरण में निश्चित की जाती 
है । लाभ या हानि में शामिल प्रतिफल की प्राक्कलित राशि में उत्तरवती परिवर्तनों का लेखा भारतीय लेखा मानक 115 में 

लेन - देन कीमत में परिवर्तनों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है ।"; 
( iv) अनुच्छेद 79 के पश्चात् , निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात् : 
“ संक्रमणकालीन उपबंध 
80 * 


80क 


80ख 


80ग 


प्रभावी तिथि 
81 * 
81क * 
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81ख 


81ग 


81घ 


816 


81च 


81छ 
81ज 


81झ 


81 भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 68क , 69 व 72 
संशोधित किये गये हैं । एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू 

करेगा । "; 
(ii) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 6 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात् : 

" 7. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 16 के अनुच्छेद 80 से 80ग संक्रमणकालीन उपबंधों पर चर्चा करते हैं वे भारतीय लेखा मानक 16 में 
सम्मिलित नहीं किये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन उपबंध जहां उचित समझा गया 
भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण में सम्मलित किये गये हैं । अनुच्छेद 81 से 
81झ भारतीय लेखा मानक 16 में सम्मिलित नहीं किये गये हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय 
संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। फिर भी , अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 16 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से 

अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 16 में जारी रखा गया है।"; 
( iv) परिशिष्ट ग में - 

( क ) अनुच्छेद 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

__ 1 परिशिष्ट घ - सेवा रियायत व्यवस्थाएं भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में समाविष्ट। "; 
( ख) अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" 2 परिशिष्ट ङ - सेवा रियायत व्यवस्थाएं : प्रकटन भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में समाविष्ट। "; 
XIV. “ भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 17 " में , 

(i) परिशिष्ट ख के अनुच्छेद 8 में , प्रारम्भिक अनुच्छेद जो “ भारतीय लेखा मानक ” से प्रारम्भ होकर “ सही नहीं होगा ” से समाप्त होता 
है , के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 

" 8. भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की अपेक्षाएं प्रत्येक व्यवस्था की परिस्थितियों एवं तथ्यों के 
निर्धारण करने में प्रयुक्त होगी कि प्रतिष्ठान को शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली आय को कब मान्यता दी जाए । ऐसे कारक , जैसे 
कि , क्या शुल्क अर्जित करने के लिए महत्वपूर्ण भावी कार्य -निष्पादन दायित्वों के रूप में लगातार संलग्न रहना आवश्यक है , क्या 
जोखिम प्रतिधारित है, यह कि , किसी गारंटी व्यवस्था की शर्त है और शुल्क के पुनर्भुगतान का कोई जोखिम है आदि सभी पर 
विचार किया जाएगा। इस प्रकार के संकेत , जो व्यक्तिगत रूप से दर्शाते हैं कि समस्त शुल्क , जब आय के रूप में मान्य हो , यदि 

व्यवस्था के आरंभ में प्राप्त हो तो निम्नलिखित को उनमें शामिल करना सही नहीं होगा :"; 
(ii) परिशिष्ट ग के अनुच्छेद 4 की मद( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात् : 

“ ख . भारतीय लेखा मानक 115 के परिशिष्ट घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक - से -निजी सेवा रियायत 

व्यवस्थाएं हैं । "; 
(iii ) परिशिष्ट घ में - 

( क ) अनुच्छेद 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् 
" 1. भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में समाविष्ट परिशिष्ट - घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं ; 
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XV. 


XVI. 


( ख ) अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" 2. भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में समाविष्ट परिशिष्ट-ङ सेवा रियायत व्यवस्थाएं : प्रकटना "; 
“ भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस ) 18 ” का लोप किया जायेगा । 
“ भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 21 ” में ; 
(i) परिशिष्ट क के पश्चात् , निम्नलिखित परिशिष्ट सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात् : 

“ परिशिष्ट ख , विदेशी -मुद्रा लेनदेन एवं अग्रिम प्रतिफल 
यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखामानक का अभिन्न अंग है । 


पृष्ठभूमि 


1 . भारतीय लेखा मानक 21 , विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव, का अनुच्छेद 21 प्रतिष्ठान से अपेक्षा करता है कि वह 

विदेशी मुद्रा लेन - देन को इसकी प्रारंभिक मान्यता पर कार्यात्मक मुद्रा में , विदेशी मुद्रा राशि को लेन - देन की तिथि पर 
कार्यात्मक मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा (विनिमय दर ) के बीच हाजिर विनिमय दर पर रिकार्ड करें । भारतीय लेखा मानक 21 के 
अनुच्छेद 22 में स्पष्ट किया गया है कि लेन- देन की तिथि वह तिथि है जिस पर भारतीय लेखा मानक (मानकों ) के अनुसार 

लेन - देन प्रथम बार मान्यता के योग्य होता है । 
2. जब प्रतिष्ठान विदेशी मुद्रा में प्रतिफल का अग्रिम भुगतान करता है अथवा उसे प्राप्त करता है तब वह संबंधित आस्ति , व्यय 

अथवा आय को मान्यता देने से पहले सामान्यतः गैर - मौद्रिक आस्ति अथवा गैर- मौद्रिक दायित्व2 को मान्यता देता है। संबंधित 
आस्ति , व्यय अथवा आय ( या इनके भाग) वह राशि है जिसे उपयुक्त मानकों का प्रयोग करके मान्यता दी गई है जो गैर 

मौद्रिक आस्ति अथवा गैर - मौद्रिक दायित्व की अमान्यता के फलस्वरूप है । 
3. प्रारंभ में , प्रश्न यह था कि राजस्व को मान्यता देते समय भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 21- 22 को लागू करके लेन 

देन की तिथि का निर्धारण कैसे किया जाए। प्रश्न विशेष रूप से उन परिस्थितियों पर चर्चा करता है, जिनमें प्रतिष्ठान अग्रिम 
प्रतिफल की प्राप्ति से उत्पन्न गैर- मौद्रिक दायित्व को , संबंधित राजस्व से पहले मान्यता देता है । यह नोट किया गया कि 
विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्रतिफल की प्राप्ति अथवा भुगतान केवल राजस्व - संबंधी लेन - देन तक ही सीमित नहीं है । तद्नुसार, 
जब प्रतिष्ठान विदेशी मुद्रा में अग्रिम प्रतिफल प्राप्त करता है अथवा उसका भुगतान करता है, यह परिशिष्ट संबंधित आस्ति , 
व्यय अथवा आय की प्रारंभिक मान्यता पर प्रयोग करने के लिए विनिमय दर निर्धारण करने के उद्देश्य से लेन - देन की तिथि 
को स्पष्ट करता है । 


कार्यक्षेत्र 


4 . यह परिशिष्ट विदेशी मुद्रा लेन - देन ( अथवा इसके भाग ) पर तब लागू होता है जब प्रतिष्ठान संबंधित आस्ति , व्यय अथवा आय 

( या इसके भाग) को मान्यता देने के पहले अग्रिम प्रतिफल के भुगतान या प्राप्ति से उत्पन्न गैर- मैद्रिक आस्ति अथवा गैर- मौद्रिक 

दायित्व को मान्यता देता है । 
5. यह परिशिष्ट तब लागू नहीं होता है जब प्रतिष्ठान संबंधित आस्ति , व्यय अथवा आय को प्रारंभिक मान्यता पर निम्न प्रकार 

मापता है : 
( क) उचित मूल्य पर, अथवा 
( ख ) अग्रिम प्रतिफल से उत्पन्न गैर - मौद्रिक आस्ति अथवा गैर- मौद्रिक दायित्व को प्रारंभिक मान्यता दिए जाने की तिथि से 

भिन्न किसी अन्य तिथि पर प्रदत्त अथवा प्राप्त प्रतिफल के उचित मूल्य पर ( उदाहरण के लिए , भारतीय लेखा मानक 

103, व्यावसायिक संयोजन, को लागू करते हुए ख्याति का माप ) 
6. प्रतिष्ठान से इस परिशिष्ट को निम्नलिखित पर लागू करना अपेक्षित नहीं है : 

(क ) आयकरों पर, अथवा 
( ख) इसके द्वारा जारी बीमा अनुबंधों ( पुनर्बीमा अनुबंधों सहित) अथवा इसके द्वारा धारित पुनर्बीमा अनुबंध । 


2 उदाहरण के रूप में , भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 106 के अनुसार यदि ग्राहक प्रतिफल का भुगतान कर देता है या प्रतिष्ठान का प्रतिफल की राशि के लिए कोई 
शर्तरहित अधिकार है (अर्थात् उसके लिए वह एक प्राप्य राशि है), इससे पूर्व कि प्रतिष्ठान ग्राहक को एक वस्तु या सेवा अंतरण करता है, तो प्रतिष्ठान अनुबंध को अनुबंध 
दायित्व के रूप में प्रस्तुत करेगा जब तक भुगतान हो गया है या भुगतान देय है ( इनमें से जो पहले हो )। 
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मुद्दा 


7 . यह परिशिष्ट विदेशी मुद्रा के भुगतान अथवा प्राप्ति से उत्पन्न गैर- मौद्रिक आस्ति अथवा गैर - मौद्रिक दायित्व की अमान्यता पर 

संबंधित आस्ति , व्यय अथवा आय ( अथवा इसके भाग) की प्रारंभिक मान्यता पर प्रयोग करने के लिए विनिमय दर निर्धारण 
करने के प्रयोजन से लेन - देन की तिथि कैसे निर्धारित की जाए, इसका समाधान करता है। 
लेखा सिद्धांत 


8. भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 21 से 22 का प्रयोग करते हुए , आस्ति , व्यय अथवा आय ( अथवा इसके भाग) की 
प्रारंभिक मान्यता के लिए विनिमय - दर निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु लेन - देन की तिथि वह तिथि होती है जिस पर प्रतिष्ठान 
अग्रिम प्रतिफल के भुगतान अथवा प्राप्ति पर उत्पन्न गैर - मौद्रिक आस्ति अथवा गैर- मौद्रिक दायित्व को प्रारंभिक मान्यता देता 


है । 


9. यदि अग्रिम रूप में ऐसे बहुत - से भुगतान अथवा प्राप्तियां होती हैं , तो प्रतिष्ठान अग्रिम प्रतिफल के प्रत्येक भुगतान अथवा प्राप्ति 

के लिए लेन- देन की तिथि निर्धारित करेगा । 
परिशिष्ट ख की प्रभावी तिथि एवं संक्रमण 
यह परिशिष्ट ख का अभिन्न अंग है और इसका वही प्राधिकार है जो परिशिष्ट ख के अन्य अंगों का है । 
प्रभावी तिथि 


क1 . एक प्रतिष्ठान इस परिशिष्ट को 1 अप्रैल , 2018 को या इसके बाद वार्षिक रिपोर्टिंग आबंटियों के लिए लागू करेगा । 
क2. प्रारंभ में लागू करने पर , प्रतिष्ठान इस परिशिष्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसी प्रकार करेगा : 
( क ) भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां को पूर्व प्रभाव से लागू 

करना, अथवा 
निम्नलिखित तिथि को या उसके बाद परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र में प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त सभी आस्तियों , 
व्ययों अथवा आय के लिए भावी प्रभाव से ; 
(i) उस रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में , जिसमें प्रतिष्ठान परिशिष्ट का पहली बार प्रयोग करता है, अथवा 
(ii ) उस पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि में , जो तुलनात्मक सूचना के रूप में प्रस्तुत हो जिस रिपोर्टिंग अवधि के 

वित्तीय विवरण में प्रतिष्ठान परिशिष्ट का प्रयोग पहली बार करता है। 
क .3. एक प्रतिष्ठान , जो अनुच्छेद क2( ख ) का प्रयोग करता है, इसके प्रारंभिक प्रयोग पर , उन आस्तियों, व्ययों तथा आय के 

लिए परिशिष्ट का प्रयोग करेगा जो अनुच्छेद क2( ख )(i) अथवा (ii) में रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में अथवा उसके बाद 
प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं । जिसके लिए प्रतिष्ठान ने उस तिथि के पहले अग्रिम प्रतिफल से उत्पन्न गैर -मौद्रिक 

आस्तियों अथवा गैर- मौद्रिक दायित्वों को मान्यता दी है।"; 
(ii ) परिशिष्ट 1 में , 
( क ) संबंधित टिप्पणी में , शब्द परिवर्तन के प्रभाव के पश्चात् तथा के बीच यदि से पूर्व, ‘ एवं आई एफ आर आई सी 22 , विदेशी - मुद्रा 

लेनदेन एवं अग्रिम प्रतिफल शब्द को सम्मिलित किया जाएगा । 
( ख) शीर्षक में , शब्द के प्रभाव के पश्चात् ‘ एवं आई एफ आर आई सी 22 शब्द सम्मिलित किया जाएगा । 
XVII. ___ "भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 23 " के परिशिष्ट- क के अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया 

जाएगा , अर्थात् : 
" 2. भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में समाविष्ट परिशिष्ट- घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं भी इस 

भारतीय लेखा मानक के लिए संदर्भ है।"; 
XVIII. " भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 28 " में ; 
(i) अनुच्छेद 18 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा है, अर्थात्: 
“ 18 जब एक प्रतिष्ठान ने किसी सहयोगी प्रतिष्ठान ( एसोसिएट ) या संयुक्त उद्यम में निवेश धारित किया है या फिर निवेश को 

अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे प्रतिष्ठान के माध्यम से धारित किया है जो उद्यम पूंजी संगठन , या म्यूचल फंड, यूनिट ट्रस्ट और 
निवेश संबद्ध बीमा फंड्स सहित इसी प्रकार के प्रतिष्ठान है तब वह प्रतिष्ठान उन निवेशों को भारतीय लेखा मानक 109 के 
अनुसार लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य पर माप करने के लिए चयन कर सकता है। प्रतिष्ठान सहयोगी प्रतिष्ठान 
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( एसोसिएट ) अथवा संयुक्त उद्यम के प्रारंभिक मान्यता पर प्रत्येक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम के लिए यह चयन 

पृथक रूप से करेगा।"; 
(ii) अनुच्छेद 36 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 
" 36क अनुच्छेद 36 में की गई अपेक्षाओं के होते हुए भी , यदि एक निवेश प्रतिष्ठान इक्विटी प्रणाली को लागू करते समय वह 
निवेश प्रतिष्ठान सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम अनुषंगी इकाइयों में सहयोगी प्रतिष्ठान के या संयुक्त उद्यम के हितों 
का निवेश प्रतिष्ठान द्वारा प्रयुक्त उचित मूल्य माप बरकरार रखने का चयन कर सकता है । यह चयन प्रत्येक निवेशकर्ता 
अथवा संयुक्त उद्यम के लिए , उस तिथि के बाद की तिथि में , पृथक रूप से करेगा जिस तिथि को ( क) निवेशकर्ता प्रतिष्ठान ने 
अपने सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम को प्रारंभिक मान्यता दी है, ( ख ) सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम एक 
निवेशकर्ता प्रतिष्ठान हो जाता है, तथा ( ग ) निवेशकर्ता प्रतिष्ठान , सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम का प्रथमबार मूल 

प्रतिष्ठान होता है। "; 
(iii) अनुच्छेद 44 के पश्चात् निम्नलिखित सम्मिलित किए जाएंगे , अर्थात् : 

" प्रभावी तिथि एवं संक्रमण 


45 


45क * 


45ख * 


45ग 


45घ 


45ङ भारतीय लेखा मानक में वार्षिक सुधार – भारतीय लेखा मानक 112 व 28 में सशोधन , के अंतर्गत अनुच्छेद 18 व 

36क को संशोधित किया गया है। एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार उन संशोधनों को दिनांक 1 अप्रैल , 

2018 को अथवा इसके बाद प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए पूर्व प्रभाव से लागू करेगा ।"; 
(iv) परिशिष्ट 1 में , अनुच्छेद 3 के पश्चात् , निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात्: 

" 4. अनुच्छेद 45 से 45घ सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि एवं संक्रमण से संबंधित हैं जो 
भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं । फिर भी , अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 28 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे 

इस आशय से , अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 28 में जारी रखा गया है।"; 
“ भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 32 ” में - 
(i) अनुच्छेद 50 के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक एवं अनुच्छेद सम्मिलित किये जाएंगे , अर्थात् : 

" प्रभावी तिथि एवं संक्रमण 


XIX. 


96 


96क * 


96ख * 


96ग 


97 


97क * 


97ख * 


97ग 


97घ 


97ङ 


* देखें परिशिष्ट 1 
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97च 


97छ * 


97ज 


97झ * 


97ञ 


97ट 


976 


97ड 


976 


97ण * 


97त 


97थ . भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद दिनि21 
संशोधित किया गया है । एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू 

करेगा। "; 
(ii ) परिशिष्ट- क में अनुच्छेद दिनि21 को निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
“दिनि21 भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, में यथोपेक्षित को छोड़कर , अनुबंध जिसमें कि भौतिक 

आस्तियों की प्राप्ति अथवा सुपुर्दगी समाहित है किसी एक पक्ष (पार्टी) की वित्तीय आस्ति में तथा एक अन्य पक्ष (पार्टी) 
की वित्तीय दायित्व में वृद्धि नहीं करती जब तक कि की अनुरूप ( कोरसपौंडिंग ) भुगतान उस तिथि तक अस्थागित नहीं 
हो जाता जिस तिथि को भौतिक आस्तियां अंतरित नहीं हो जाती । इस प्रकार का मामला व्यापार ऋण पर माल की 

खरीद अथवा बिक्री के मामले में होता है ।"; 
(iii) परिशिष्ट- ख का अनुच्छेद 1 निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

“ 1. भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व परिशिष्ट - घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं में समाविष्ट । "; 
( vi) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 2 निम्नलिखित अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 

" 2. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 96 से 97त . संक्रमणकालीन उपबंधों और प्रभावी तिथि पर चर्चा करते हैं वे 
भारतीय लेखा मानक 32 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं । सभी संक्रमणकाल उपबंध, जहां उचित समझे गये , आईएफआरएस 1 
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण के तदनुरूपी भारतीय लेखा मानक 101 , भारतीय लेखा मानकों 
का प्रथमवार अंगीकरण में सम्मिलित कर दिये गये हैं और प्रभावी तिथि से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं । 
फिर भी , अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 32 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से , अनुच्छेद संख्याओं को 

भारतीय लेखा मानक 32 में जारी रखा गया है। "; 
XX. “ भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 34 ” में - 
(i) अनुच्छेद 15ख . की मद ( ख ) निम्नलिखित मद द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात् : 

"( ख ) वित्तीय आस्तियों , सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर , अमूर्त आस्तियों, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से सृजित आस्तियों या अन्य 

आस्तियों की क्षतिग्रस्तता से हानि की मान्यता तथा ऐसी क्षतिग्रस्तता हानि का उलटाव। ”; 
( ii ) अनुच्छेद 16क की मद ( ट) के पश्चात निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात् : 

“(ङ ) भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के अनुच्छेद 114 से 115 द्वारा अपेक्षित ग्राहकों के साथ 

अनुबंधों से प्राप्त राजस्व का पृथक्कीकरण। "; 
(ii) अनुच्छेद 45 के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित किया जायेगा , अर्थात्: 

" प्रभावी तिथि एवं संक्रमण 
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55 . भारतीय लेखा मानक 115 , ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के जारी होने के परिणामस्वरूप , अनुच्छेद 15ख एवं 16क 
संशोधित किये गये हैं । एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू 

करेगा। "; 
(iv) परिशिष्ट 1 में अनुच्छेद 6 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात् : 

" 7. भारतीय लेखा मानक 34 में अनुच्छेद 46 से 54 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी 
तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। फिर भी , अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 34 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की 

क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से , अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 34 में जारी रखा गया है। "; 
XXI . “ भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस) 36 ” में , - 

(i) अनुच्छेद 2 की मद ( ख ) निम्नलिखित मद द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् - 

“( ख ) अनुबंध आस्तियां और वे आस्तियां जो अनुबंध प्राप्त करने और उसे पूरा करने से उद्भूत हैं और वे भारतीय लेखा मानक ( इंड ए 

एस ) 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्वके अनुसरण में मान्य हैं ; "; 
(ii) अनुच्छेद 137 के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात् : 

“ संक्रमणकालीन उपबंध एवं प्रभावी तिथि 
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XXII . 


140ठ. भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 2 संशोधित कर दिया 

गया है। एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा ।"; 
(iii) परिशिष्ट 1 के अनुच्छेद 7 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् - 

" 8. भारतीय लेखा मानक 36 में अनुच्छेद 138 से 140ट सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि से 
संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है । फिर भी , अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 36 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता 
बनी रहे इस आशय से , अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 36 में जारी रखा गया है।"; 
“ भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 37” में 
(i) अनुच्छेद 5 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 

" 5. जहां कोई अन्य मानक किसी विशेष प्रकार के प्रावधान , आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्ति पर चर्चा करता है 
तब प्रतिष्ठान इस मानक की बजाय उसी मानक को लागू करता है । उदाहरणतया , निम्नलिखित प्रकार के कुछ विशेष प्रकार के 
प्रावधानों पर चर्चा ऐसे अन्य मानकों में की गई है: 
( क) लोपित 
( ख ) आयकर ( देखें भारतीय लेखा मानक 12, आयकर); 
( ग ) पट्टे ( देखें भारतीय लेखा मानक 17, पट्ट )। लेकिन , चूंकि भारतीय लेखा मानक 17 में दूभर परिचालन पट्टों के लिए कोई 

विशेष अपेक्षाएं नहीं हैं , यह मानक ऐसे मामलों पर लागू होता है; 
( घ ) कर्मचारी लाभ ( देखें भारतीय लेखा मानक 19, कर्मचारी लाभ); 
( ङ ) बीमा अनुबंध (देखें भारतीय लेखा मानक 104 , बीमा अनुबंध)। तथापि, यह मानक एक बीमाकर्ता के प्रावधानों , 

आकस्मिक दायित्वों और आकस्मिक आस्तियों पर तो लागू होता है, लेकिन , यह उन पर लागू नहीं होता जो भारतीय लेखा 

मानक 104, के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बीमा अनुबंधों के अधीन अनुबंधात्मक बाध्यताओं और अधिकारों से उत्पन्न होतें हों ; 
( च ) एक व्यावसायिक संयोजन में एक अधिग्राहक ( अधिग्रहणकर्ता) के आकस्मिक प्रतिफल ( देखें भारतीय लेखा मानक 103 , 

व्यावसायिक संयोजन ); और 
( छ ) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व ( देखें भारतीय लेखा मानक 115 , ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व) लेकिन , जैसे कि 

भारतीय लेखा मानक 115 के ग्राहकों के साथ उन अनुबंधों पर चर्चा करने के लिए विशेष अपेक्षाओं को समाविष्ट नहीं 

करता जो या तो दूभर है या फिर हो गये हैं , यह मानक इस प्रकार के मामलों पर लागू होता है। "; 
( ii) अनुच्छेद 6 हटाया गया है। 
(iii) अनुच्छेद 92 के पश्चात् , निम्नलिखित सम्मिलित किया जायेगा , अर्थात् : 

“ संक्रमणकालीन उपबंध 
93 * 


94 


* 
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100 भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के जारी होने के परिणामस्वरूप , अनुच्छेद 5 संशोधित किया 
गया है एवं अनुच्छेद 6 हटा दिया गया है। एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन 

संशोधनों को भी लागू करेगा। ”; 
(iv) परिशिष्ट-घ में अनुच्छेद (i) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 

"(i) भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध में राजस्व में समाविष्ट परिशिष्ट-घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं तथा 

परिशिष्ट-ङ सेवा रियायत व्यवस्थाएं - प्रकटन "; 
( v) परिशिष्ट 1 के अनुच्छेद 3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

"3. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 37 में निम्नलिखित अनुच्छेद संख्याएं हटायी गई प्रदर्शित हैं । लेकिन , अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 
एवं भारतीय लेखा मानक की अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे , इस आशय से अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा 
मानक 37 में जारी रखा गया है: 

अनुच्छेद 1 ( ख ) 

अनुच्छेद 4 
(iii) अनुच्छेद 5( क) 

(iv) अनुच्छेद 6."; 
( vi) परिशिष्ट 1 के अनुच्छेद 3 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित (जोड़ा) गया है, अर्थात् : 

" 4. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 93 से 99 संक्रमणकालीन उपबंधों और प्रभावी तिथि पर चर्चा करते हैं वे भारतीय 
लेखा मानक 37 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं । सभी संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उचित समझे गये , आईएफआरएस 1 
अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण के तदनुरूपी भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों 
का प्रथमवार अंगीकरण में सम्मिलित कर दिये गये हैं और प्रभावी तिथि से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं । 
फिर भी , अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 37 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से , अनुच्छेद संख्याओं को 

भारतीय लेखा मानक 37 में जारी रखा गया है।"; 
XXIII. “भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 38 ” में 
(i) अनुच्छेद 3 की मद ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् : 

( क ) सामान्य व्यवसाय के दौरान , किसी प्रतिष्ठान द्वारा बिक्री के लिए धारित अमूर्त आस्तियां देखें भारतीय लेखा मानक 2, 
सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज)] 


( ii ) अनुच्छेद 3 की मद ( ज ) के पश्चात निम्नलिखित मद सम्मिलित ( जोड़ी ) जाएगी , अर्थात् 


( झ ) भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के अनुसरण में मान्य ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न 
आस्तियां । 


(iii ) अनुच्छेद 114 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् 


114. अमूर्त आस्ति का निपटना कई ढंग से हो सकता है ( उदाहरण के लिए, बिक्री , वित्तीय पट्टे अथवा दान द्वारा)। ऐसी आस्ति 
के निपटान की तिथि वह तिथि होती है जिस पर प्राप्तकर्ता भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, के 
अनुसार जब कार्यनिष्पादन बाध्यता पूरी करने का नियंत्रण प्राप्त करता है । भारतीय लेखा मानक 17, बिक्री तथा वापसी पट्टे 

द्वारा निपटान पर लागू होता है । 
(iv ) अनुच्छेद 116 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात : 

116 अमूर्त आस्ति की अमान्यता से उत्पन्न लाभ (गेन ) या हानि में शामिल प्रतिफल की राशि का निश्चय भारतीय लेखा मानक 
115 के अनुच्छेद 47 - 72 में लेन - देन कीमत के निश्चय की अपेक्षाओं अनुसार किया जाता है । लाभ ( गेन ) या हानि में शामिल 
प्रतिफल की प्राक्कलित राशि में बाद के परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 115, की लेन - देन कीमत में परिवर्तनों की अपेक्षाओं 

अनुसार किया जाता है। 
(v ) अनुच्छेद 128 के पश्चात् निम्नलिखित सम्मिलित किया जायेगा, अर्थात् : 
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130ट . भारतीय लेखा मानक 115 , ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 3, 114, 116 

और परिशिष्ट -क में अनुच्छेद 6 संशोधित किये गये हैं । एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो 

वह इन संशोधनों को भी लागू करेगा।”; 
(vi) परिशिष्ट- क के अनुच्छेद 6 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 

6. भारतीय लेखा मानक 38, उन अमूर्त आस्तियों पर लागू नहीं होता जो भारतीय लेखा मानक 17, की सीमा के भीतर प्रतिष्ठान 
द्वारा सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के दौरान बिक्री के लिए (देखें भारतीय लेखा मानक 2 तथा भारतीय लेखा मानक 115 ) अथवा 
पट्टे के लिए रखी गई हों । तदनुसार , यह परिशिष्ट किसी अन्य प्रतिष्ठान को बेची जाने वाली वेबसाइट विकसित करने अथवा 
चलाने ( अथवा वेबसाइट के सॉफ्टवेयर) पर किये गये खर्च पर लागू नहीं होता । जब कोई वेबसाइट परिचालन पट्टे के अन्तर्गत पट्टे 
पर दी जाती है तो पट्टाकर्ता इस परिशिष्ट का प्रयोग करता है। जब कोई वेबसाइट वित्तीय पट्टे के अन्तर्गत पट्टे पर दी जाती है तो 

पट्टे वाली आस्ति की प्रारंभिक मान्यता के बाद पट्टेदार इस परिशिष्ट को लागू करता है । 
( vii) परिशिष्ट ख में - 


( क ) अनुच्छेद 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् - 

“ . परिशिष्ट घ सेवा रियायत व्यवस्थाएं , भारतयीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में समाविष्ट"; 
( ख ) अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् – 

“ परिशिष्ट ङ सेवा रियायत व्यवस्थाएं : प्रकटन भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व में समाविष्ट "; 
( viii ) परिशिष्ट 1 के अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" 2. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 38 के अनुच्छेद 129 से 130ञ संक्रमणकालीन उपबंधों और प्रभावी तिथि पर चर्चा करते हैं वे भारतीय 
लेखा मानक 38 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं । सभी संक्रमणकाल उपबंध, जहां उचित समझे गये , आईएफआरएस 1 अन्तरराष्ट्रीय 
वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण के तदनुरूपी भारतीय लेखा मानक 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार 
अंगीकरण में सम्मिलित कर दिये गये हैं और प्रभावी तिथि से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं । फिर भी , 
अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 38 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे इस आशय से , अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा 

मानक 38 में जारी रखा गया है।"; 
XXIV . मूल नियमों में , शीर्षक " ख , भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस )” के अन्तर्गत “ अनुबंध” में “ भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 40 " 


में - 


(i) अनुच्छेद 3 की मद ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात् : 

“( ख ) निवेश सम्पत्ति से पट्टा आय की मान्यता ( देखें भारतीय लेखांकन ममानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व)"; 
(ii ) अनुच्छेद 9 की मद ( ख) का लोप किया जायेगा । 
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(iii) अनुच्छेद 57 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" 57. प्रतिष्ठान एक संपत्ति को निवेश संपत्ति में अथवा निवेश संपत्ति से अंतरण तब , और केवल तब करेगा, जब उपयोग में 

परिवर्तन हो । उपयोग में परिवर्तन तब होता है , जब संपत्ति निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है अथवा पूरा 
नहीं कर पाती है तथा उपयोग में परिवर्तन के साक्ष्य होता है । अलग से , संपत्ति के उपयोग के लिए प्रबंधन के आशय में 
परिवर्तन होना उपयोग में परिवर्तन होने का साक्ष्य नहीं है । उपयोग में परिवर्तन होने के प्रमाणस्वरूप उदाहरणों में 
निम्नलिखित सम्मिलित हैं : - 
( क ) निवेश संपत्ति से स्वामी द्वारा ग्रहीत संपत्ति में अंतरण के लिए स्वामी द्वारा अधिग्रहण का प्रारंभ अथवा स्वामी के 

अधिग्रहण की दृष्टि से विकास प्रारंभ करना ; 
( ख ) निवेश संपत्ति से सूचीबद्ध सामान ( इन्वेंट्रीज ) में हस्तांतरण के लिए बिक्री के विचार से विकास का आरंभ ; 
( ग ) स्वामी द्वारा अधिग्रहीत संपत्ति से निवेश संपत्ति में हस्तांतरण के लिए स्वामी के कब्जे या अधिभोग की समाप्ति; 


और 


( घ ) सूचीबद्ध सामान ( इन्वेंट्रीज ) से निवेश संपत्ति में हस्तांतरण के लिए अन्य पक्ष के हित में एक परिचालन पट्टे का 

प्रारंभ । 

( ङ ) लोपित *"; 
( iv ) अनुच्छेद 58 के स्थान पर , निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" 58 . जब प्रतिष्ठान बिना विकास के निवेश संपत्ति के निपटान का निर्णय लेता है तो वह संपत्ति को निवेश संपत्ति ही 

पुनर्ववर्गीकरण नहीं कर लेता है , तब तक इसे अमान्य नहीं कर दिया जाता है ( तुलन -पत्र से हटा नहीं दिया जाता) तथा 
इसे सूचीबद्ध समान (इन्वेंट्रीज़) के रूप में पुनर्वर्गीकरण नहीं कर लेता । इसी तरह, यदि एक प्रतिष्ठान निवेश संपत्ति के रूप 
में भविष्य के निरन्तर उपयोग के लिए एक मौजूदानिवेश संपत्ति को पुनः विकसित करना आरंभ करता है , तो वह संपत्ति 
एक निवेश संपत्ति रही है तथा उसे पुनः विकास के दौरान स्वामी द्वारा गृहीत संपत्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया 

जाता है।"; 
( v) अनुच्छेद 67 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" 67 निवेश सम्पत्ति का निपटान बिक्री द्वारा या वित्त पट्टे में सम्मिलित होकर किया जा सकता है । निवेश सम्पत्ति के निपटान की 

तिथि वही होगी जो भारतीय लेखा मानक 115 में कार्य निष्पादन की बाध्यता की पूर्ति की निर्धारण अपेक्षाओं के 
अनुसरण में निवेश सम्पत्ति का प्राप्तकर्ता जिस तिथि को नियंत्रण प्राप्त करता है। लेकिन भारतीय लेखा मानक 17 निवेश 

सम्पत्तियों के निपटान पर लागू होता है जो वित्त पट्टे से प्रभावित बिक्री और पट्टावापसी से संबंधित हैं ।"; 
( vi ) अनुच्छेद 70 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" 70 एक निवेश सम्पत्ति की अमान्यता से उत्पन्न लाभ ( गेन ) या हानि में सम्मिलित की जाने वाली प्रतिफल की राशि का 

निर्धारण भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 47 - 72 में लेनदेन कीमत की निर्धारण अपेक्षाओं ” अनुसार किया जाता 
है । लाभ ( गेन ) या हानि में सम्मिलित प्रतिफल की प्राक्कलित ( अनुमानित ) राशि में परवर्ती परिवर्तनों का लेखा भारतीय 

लेखा मानक ( इंड ए एस ) 115 में लेन देन कीमत में परिवर्तनों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा ।"; 
( vii ) अनुच्छेद 79 के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा , अर्थात् - 

“ संक्रमणकालीन उपबंध 


80 


84 
84क 
84ख * 
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निवेश संपत्ति का अंतरण 
84ग . निवेश संपत्ति का अंतरण ( भारतीय लेखा मानक 40 में संशोधन ) के अंतर्गत , संशोधित अनुच्छेद 57 -58 को संशोधित 

किया गया है । एक प्रतिष्ठान उन संशोधनों का प्रयोग ऐसे उपयोग में परिवर्तनों के लिए करेगा जो वार्षिक रिपोर्टिंग 
अवधि के प्रारंभ में अथवा उसके बाद घटेगा जिसमें प्रतिष्ठान प्रथमबार संशोधनों को लागू करता है। प्रारंभिक प्रयोग 
की तिथि पर प्रतिष्ठान उस तिथि को धारित संपत्ति के वर्गीकरण का पुनर्निर्धारण करेगा , और यदि लागू होगा, तो 
प्रतिष्ठान अनुच्छेद 7-14 का प्रयोग करते हुए उन स्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए जो उस तिथि को विद्यमान 

होती है, संपत्ति का पुनर्वर्गीकरण करेगा । 
84घ . अनुच्छेद 84ग में अपेक्षाओं के बावजूद भी प्रतिष्ठान को भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार अनुच्छेदों 57 - 58 में 

संशोधनों को पूर्व प्रभाव से लागू करने की तब अनुमति होती है , यदि , और केवल यदि , पश्चदृष्टि का उपयोग किए बिना 

वह संभव होता हो । 
84ङ यदि अनुच्छेद 84ग के अनुसार , यदि प्रतिष्ठान प्रारंभिक प्रयोग की तिथि पर संपत्ति का पुनर्वर्गीकरण करता है, तो वह 

निम्नलिखित अनुसार करेगा : - 
( क ) अनुच्छेद 59 की अपेक्षाओं को लागू करते हुए पुनर्वर्गीकरण का लेखा इस प्रकार करेगा 

(i) * 

(ii ) * 
( ख ) अनुच्छेद 84ग के अनुसार , वह निवेश संपत्ति में पुनर्वर्गीकरण अथवानिवेश संपत्ति से पुनर्वर्गीकरण राशियों का 

प्रकटन करेगा । प्रतिष्ठान उन राशियों को प्रकट करेगा जो अनुच्छेद 79 द्वारा यथापेक्षित अवधि के प्रारंभ तथा 

अंत की निवेश संपत्ति की अग्रणीत राशि के मिलान के भाग के रूप में पुनर्वर्गीकृत हैं । 
प्रभावी तिथि 


85 


85क * 
85ख * 


85ग 


85घ 
85ङ भारतीय लेखा मानक ( इंड ए एस ) 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के जारी होने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 
3( ख ), 9 , 67 व 70 संशोधित किये गये हैं । एक प्रतिष्ठान जब भी भारतीय लेखा मानक 115 का प्रयोग करता है तो वह इन 
संशोधनों को भी लागू करेगा । 
85च * 
85छ निवेश संपत्ति का अंतरण ( भारतीय लेखा मानक 40 में संशोधन ), के अंतर्गत , अनुच्छेद 57 -58 को संशोधित किया गया 

है तथा अनुच्छेद 84ग - 84ङ जोड़ा गया है । प्रतिष्ठान उन संशोधनों को दिनांक 1 अप्रैल , 2018 को अथवा इसके या 

उसके बाद प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए लागू करेगा। ”; 
(iv) परिशिष्ट 1 में , 
( क ) अनुच्छेद 1 में मद (xi) के पश्चात् निम्नलिखित मद सम्मिलित की जाएगी , अर्थात् – 

(xii) अनुच्छेद 84ङ (i)-(ii) "; 
( ख) अनुच्छेद 7 की मद (i) निम्न अनुसार सम्मिलित की जाएगी, अर्थात् : 

_ "(i) अनुच्छेद 9( ख)"; 
( ग ) अनुच्छेद 7 के पश्चात् , निम्नलिखित अनुच्छेदो सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्: 
“ 8. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 40 के अनुच्छेद 80 से 84क संक्रमणकालीन उपबंधों पर चर्चा करते हैं वे भारतीय लेखा 

मानक 40 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं । सभी संक्रमणकाल उपबंध, जहां उचित समझे गये, आईएफआरएस 
1 अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण के तदनुरूपी भारतीय लेखा मानक 101 , 
भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण में सम्मिलित कर दिये गये हैं । अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 40 के 
अनुच्छेद 85 से 85घ भारतीय लेखा मानक 40 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद प्रभावी तिथि 
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से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं । फिर भी , अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 40 के साथ अनुच्छेद 
संख्यांओं की क्रमबद्धता बनी रहे , इस आशय से उन अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 40 में जारी 

रखा गया है। 
9. अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानक 40 में अनुच्छेद 84ख और 85च को पट्टे संबंधित ( आईएफआरएस16, पट्टे) पर (नए मानक 
जारी किए जाने के परिणामस्वरूप जोड़े गए हैं )। भारत में , आईएफआरएस 16 का तद्नुरूपी भारतीय लेखा मानक 
अभी प्रक्रियाधीन है । तदनुसार , भारतीय लेखा मानक 116 को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इन अनुच्छेदों को 
अंतिम रूप दिया जा सकेगा।"; 

[ फा .सं .01/ 01/ 2009- सीएल . V खंड VI] 

के . वी . आर . मूर्ति , संयुक्त सचिव , भारत सरकार 
टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 16 फरवरी, 2015 की सा . का . नि . 111( अ ) 
द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें तारीख 30 मार्च, 2016 की सा . का . नि . 365( अ ) और तारीख 17 मार्च, 2017 की सा . का . नि . 258 ( अ ) 
द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए । 


MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th March , 2018 
G .S . R . 310 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 133 read with section 469 of the Companies 
Act, 2013 (18 of 2013 ) and sub - section (1 ) of section 210A of the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ), the Central 
Government, in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards, hereby makes the 
following rules further to amend the Companies ( Indian Accounting Standards ) Rules, 2015 , namely: 
1. Short title and commencement.-( 1) These rules may be called the Companies (Indian Accounting 

Standards ) Amendment Rules, 2018 . 
(2 ) These rules shall come into force from the 1st day of April, 2018 . 
In the Companies (Indian Accounting Standards ) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the principal rules), in the 

“ Annexure” , under the heading “ B . Indian Accounting Standards ( Ind AS )”, 
1. in “ Indian Accounting Standard ( Ind AS) 101” , - 
(i) after paragraph 33 , the following shall be inserted , namely : 

“ Effective Date 


2 . 


In the 


34 


39 


39A 


39B 


39C 


39D 


39E 


39F 
39G 
39H 


391 
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39J 


39K 


39L 


39M 
39N 


390 
39P 


39Q 


39R 
39S 
39T 


39U 
39V 


39W 


39X 


As a consequence of issuance of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers, paragraphs 

D1(m ),(u ), D22 and heading after paragraph D33 are amended , paragraphs D34 -D35 are added and 
earlier paragraph D36 in context of ‘Transfer of assets from customers is deleted . An entity shall 
apply those amendments when it applies Ind AS 115 . 


39Y 


39Z 
39AA * 
39AB 


( a ) 


39AC Appendix B , Foreign Currency Transactions and Advance Consideration of Ind AS 21 added 

paragraph D36 in context of foreign currency transactions and advance consideration and in 
paragraph D1, renumbered item (v ) as (ua) and a new item ( v ) is added in its place . An entity shall 

apply that amendment when it applies Appendix B of Ind AS 21. 
( ii ) in Appendix D , 

in paragraph D1, - 
(i) for item (m ), the following item shall be substituted , namely : 
“ (m ) financial assets or intangible assets accounted for in accordance with Appendix D to 

Ind AS 115 Service Concession Arrangements (paragraph D22 );” ; 
(ii) for item (u ), the following item shall be substituted , namely : 

“ (u ) revenue (paragraphs D34 -D35 );””; 
( iii) item (v) shall be renumbered as item (ua) and after item (ua ) as so renumbered the 
following item shall be inserted , namely : 

“ (v) foreign currency transactions and advance consideration ( paragraph D36 )." ; 
for the heading occurring after paragraph D21A , the following heading shall be substituted , 
namely : 

“ Financial assets or intangible assets accounted for in accordance with Appendix D , 
Service Concession Arrangements to Ind AS 115 
in paragraph D22 , in the opening portion , for the words and letters “ Appendix A to Ind AS 11 
” , the following words and letters shall be substituted , namely : 


(b ) 


Refer Appendix 1 
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“ Appendix D to Ind AS 115 ” 
After paragraph D33 , the following shall be inserted , namely : 


( d ) 


“ Revenue 


D34 A first-time adopter may apply the transition provisions in paragraph C5 of Ind AS 115 . 
In those paragraphs references to the date of initial application shall be interpreted as the 
beginning of the first Ind AS reporting period . If a first- time adopter decides to apply those 
transition provisions, it shall also apply paragraph C6 of Ind AS 115 . 
D35 A first- time adopter is not required to restate contracts that were completed before the 
earliest period presented . A completed contract is a contract for which the entity has 
transferred all of the goods or services identified in accordance with previous GAAP.” ; 
for paragraph D36 the following paragraph shall be substituted , namely ;-. 
“ Foreign Currency Transactions and Advance Consideration 
D36 A first-time adopter need not apply Appendix B , Foreign Currency Transactions and 
Advance Consideration of Ind AS 21 to assets , expenses and income in the scope of that 

Appendix initially recognised before the date of transition to Ind AS Standards.” 
(iii ) in Appendix 1, for paragraph 14 , following paragraph shall be substituted namely; 
“ 14 . Paragraphs 34 to 39W and 39Y to 39AB have not been included in Ind AS 101 as these paragraphs 

relate to effective date and are not relevant in Indian context. However, in order to maintain 
consistency with paragraph numbers of IFRS 1 , these paragraph numbers have been retained in Ind 

AS 101.” ; 
in “ Indian Accounting Standard (Ind AS) 103” , - 
(i) for paragraphs 56 , the following paragraph shall be substituted , namely : 
“ 56 After initial recognition and until the liability is settled , cancelled or expires, the acquirer shall measure 

a contingent liability recognised in a business combination at the higher of : 
(a ) the amount that would be recognised in accordance with Ind AS 37 ; and 
(b ) the amount initially recognised less , if appropriate , the cumulative amount of income recognised 

in accordance with the principles of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers. 

This requirement does not apply to contracts accounted for in accordance with Ind AS 109." ; 
( ii ) after paragraph 63, the following shall be inserted , namely : 

“ Effective Date 
64 


II. 


64A 


64B 


640 


64D 
64E 


64F 
64G 


64H 


641 
64J 
64K As a consequence of issuance of Ind AS 115 , paragraph 56 has been amended . An entity shall 
follow the amendment when it applies Ind AS 115 ." ; 


( iii ) in Appendix 1, after paragraph 4 , the following paragraph shall be inserted , namely : 


* Refer Appendix 1 
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“ 5 . Paragraphs 64 to 64J related to effective date have not been included in Ind AS 103 as these are not 

relevant in Indian context. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of 

IFRS 3 , these paragraph numbers are retained in Ind AS 103.” ; 
in " Indian Accounting Standard (Ind AS) 104 ” , 
( A ) in paragraph 4, 

for item (a ), the following item shall be substituted , namely : 
“ ( a ) product warranties issued directly by a manufacturer , dealer or retailer (see Ind AS 115 , 

Revenue from Contracts with Customers and Ind AS 37 , Provisions, Contingent Liabilities 
and Contingent Assets ) ." ; 


( ii ) for item ( c ), the following item shall be substituted , namely : 
“ (c ) 

contractual rights or contractual obligations that are contingent on the future use of, or right to 
use , a non - financial item (for example , some licence fees, royalties, contingent lease payments 
and similar items), as well as a lessee s residual value guarantee embedded in a finance lease 
( see Ind AS 17 , Leases, Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers and Ind AS 38 , 

Intangible Assets).” 
( B ) after paragraph 39A , the following shall be inserted , namely , 

“ Effective Date 
40 * 
41 * 


41A * 


41D 


41E 


(C ) 


41F 
416 As a consequence of issuance of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers, 
paragraphs 4 ( a ) and ( c ), B7 (b ), B18 (h ) and B21 are amended . An entity shall apply those 
amendments when it applies Ind AS 115 . 

in Appendix B , 
(a ) 

in paragraph B7, for item (b ), the following item shall be substituted , namely : 
“ (b ) If Ind AS 115 applied , the service provider would recognise revenue when (or as) it 

transfers services to the customer ( subject to other specified criteria ). That approach 
is also acceptable under this Ind AS, which permits the service provider (i) to 
continue its existing accounting policies for these contracts unless they involve 
practices prohibited by paragraph 14 and ( ii ) to improve its accounting policies if so 

permitted by paragraphs 22 – 30 .” ; 
(b ) in paragraph B18, for item (h ), the following item shall be substituted , namely: 
“ (h ) product warranties . Product warranties issued by another party for goods sold by a 

manufacturer, dealer or retailer are within the scope of this Ind AS . However, product 
warranties issued directly by a manufacturer, dealer or retailer are outside its scope , because 

they are within the scope of Ind AS 115 and Ind AS 37 .” ; 
(c ) for paragraph B21 , the following paragraph shall be substituted , namely: 
“ B21 If the contracts described in paragraph B19 do not create financial assets or financial 

liabilities, Ind AS 115 applies. Under Ind AS 115 , revenue is recognised when ( or as ) an 
entity satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service to a 
customer in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be 
entitled ” . 


* Refer Appendix 1 
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IV . 


" 2 . 


V . 


( D ) in Appendix 1, after paragraph 3 , the following paragraph shall be inserted , namely : 

“ 4 . Paragraphs 40 to 41F related to effective date have not been included in Ind AS 104 as these 

are not relevant in Indian context. However , in order to maintain consistency with paragraph 

numbers of IFRS 4 , these paragraph numbers are retained in Ind AS 104.” ; 
in " Indian Accounting Standard ( Ind AS) 107” , 
(i) for paragraph 5A , the following paragraph shall be substituted , namely: 
" 5A The credit risk disclosure requirements in paragraphs 35A to 35N apply to those rights that 

Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers specifies are accounted for in 
accordance with Ind AS 109 for the purposes of recognising impairment gains or losses. Any 
reference to financial assets or financial instruments in these paragraphs shall include those 

rights unless otherwise specified .” ; 
( ii ) in Appendix C , for paragraph 2 , the following paragraph shall be substituted , namely: 

Appendix D , Service Concession Arrangements, contained in Ind AS 115 , Revenue from 

Contracts with Customers .””; 
in " Indian Accounting Standard (Ind AS ) 109” , - 

in paragraph 2 .1, for item (j), the following item shall be substituted , namely : 
“ (j) rights and obligations within the scope of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with 

Customers, that are financial instruments, except for those that Ind AS 115 specifies are 

accounted for in accordance with this Standard . ” ; 
(ii) for paragraph 2 .2, the following paragraph shall be substituted , namely: 

“ 2 .2 The impairment requirements of this Standard shall be applied to those rights that Ind 

AS 115 specifies are accounted for in accordance with this Standard for the purposes of 

recognising impairment gains or losses." ; 
(iii ) 

in paragraph 4 .2 .1 , 
( a) in item (c ), for sub - item ( ii ), the following sub -item shall be substituted , namely : 
“ ( ii ) the amount initially recognised (see paragraph 5 . 1.1 ) less , when appropriate, the cumulative 

amount of income recognised in accordance with the principles of Ind AS 115 .” ; 
(b ) in item (d ), for sub - item ( ii ), the following sub - item shall be substituted, namely: 
“ (ii) the amount initially recognised ( see paragraph 5 . 1 .1 ) less , when appropriate , the cumulative 

amount of income recognised in accordance with the principles of Ind AS 115." ; 
(iv ) for paragraph 5 .1.1, the following paragraph shall be substituted , namely: 
“ 5 . 1.1 Except for trade receivables within the scope of paragraph 5 . 1.3 , at initial recognition , 

an entity shall measure a financial asset or financial liability at its fair value plus or 
minus, in the case of a financial asset or financial liability not at fair value through 
profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue 

of the financial asset or financial liability ." ; 
( v) after paragraph 5 . 1.2, the following paragraph shall be inserted , namely: 

“ 5 . 1. 3 Despite the requirement in paragraph 5 . 1. 1, at initial recognition , an entity shall measure trade 

receivables at their transaction price ( as defined in Ind AS 115 ) if the trade receivables do not 
contain a significant financing component in accordance with Ind AS 115 (or when the entity 

applies the practical expedient in accordance with paragraph 63 of Ind AS 115).” ; 
( vi) for paragraph 5.5.1, the following paragraph shall be substituted , namely: 
65.5 . 1 An entity shall recognise a loss allowance for expected credit losses on a financial asset 

that is measured in accordance with paragraphs 4 . 1 .2 or 4 . 1.2A , a lease receivable, a 
contract asset or a loan commitment and a financial guarantee contract to which the 
impairment requirements apply in accordance with paragraphs 2 . 1( g), 4 .2 .1 (c ) or 

4 .2. 1 (d )." ; 
(vii) for paragraph 5 .5 .15, the following paragraph shall be substituted, namely : 
“ 5 .5 . 15 Despite paragraphs 5 .5 .3 and 5 .5 .5 , an entity shall always measure the loss allowance at 

an amount equal to lifetime expected credit losses for : 
( a ) trade receivables or contract asset that result from transactions that are within 

the scope of Ind AS 115 , and that: 
(i) do not contain a significant financing component in accordance with Ind 

AS 115 ( or when the entity applies the practical expedient in accordance 
with paragraph 63 of Ind AS 115 ) ; or 
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(b ) 


( viii ) 


(ix ) 


(ii) contain a significant financing component in accordance with Ind AS 115 , 

if the entity chooses as its accounting policy to measure the loss allowance 
at an amount equal to lifetime expected credit losses . That accounting 
policy shall be applied to all such trade receivables or contract assets but 

may be applied separately to trade receivables and contract assets . 
lease receivables that result from transactions that are within the scope of Ind 
AS 17, if the entity chooses as its accounting policy to measure the loss allowance 
at an amount equal to lifetime expected credit losses. That accounting policy 
shall be applied to all lease receivables but may be applied separately to finance 

and operating lease receivables." ; 
after chapter 6 , the following chapter shall be inserted , namely : 

“ Chapter 7 Effective date and transition 
Effective Date (Section 7.1) 
7 . 1 . 1 * 
7. 1.2 * 
7 . 1 .3 
7 . 1. 4 As a consequence of issuance of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers, 

paragraphs 2 .1 , 2 .2 , 4 . 2 .1 , 5 . 1. 1, 5 .5 . 1, 5 .5 .15 , Appendix A and Appendix B were 
amended. Paragraph 5 . 1. 3 and a definition in Appendix A are added. An entity shall 

apply those amendments when it applies Ind AS 115 ." ; 
in Appendix A , 
(a ) after the definition “ amortised costs of a financial asset or financial liability , for the 

definition of contract assets ’ the following definition shall be substituted , namely : 
“ contract assets 

Those rights that Ind AS 115 , Revenue from Contracts with 
Customers, specifies are accounted for in accordance with this 
Standard for the purposes of recognising and measuring 

impairment gains or losses." ; 
(b ) after the definition transaction costs ’, the following paragraph shall be substituted , namely: 

“ The following terms are defined in paragraph 11 of Ind AS 32 , Appendix A of Ind AS 107 , 
Appendix A of Ind AS 113 or Appendix A of Ind AS 115 and are used in this Standard with 
the meanings specified in Ind AS 32 , Ind AS 107 , Ind AS 113 or Ind AS 115 : 

credit risk ; 
equity instrument; 

fair value ; 
(d ) financial asset; 

financial instrument ; 
financial liability; 

transaction price." ; 
in Appendix B , 
(1 ) for paragraph B2 .2, the following paragraph shall be substituted , namely: 
“ B2.2 This Standard does not change the requirements relating to royalty agreements 

based on the volume of sales or service revenues that are accounted for under Ind 

AS 115 , Revenue from Contracts with Customers . " ; 
(2 ) in paragraph B2.5 , 
(i) in item (a ), for sub - item (ii ), the following sub -item shall be substituted, namely : 
“ (ii ) the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of 

income recognised in accordance with the principles of Ind AS 115 [ see paragraph 

4 .2 . 1(c )]." ; 
(ii ) for item (c), the following item shall be substituted , namely : 

" (c ) If a financial guarantee contract was issued in connection with the sale of goods, the 


(a ) 


(x ) 


Refer Appendix 1 
* This term (as defined in Ind AS 107 ) is used in the requirements for presenting the effects of changes in credit risk on 
liabilities designated as at fair value through profit or loss (see paragraph 5 .7 .7) . 
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( 3) 


issuer applies Ind AS 115 in determining when it recognises the revenue from the 

guarantee and from the sale of goods.” ; 
for paragraph B3.2 .1 , the following paragraph shall be substituted , namely : 
“ B3 .2. 1 The following flow chart illustrates the evaluation of whether and to what extent a 

financial asset is derecognised . 


Consolidate all subsidiaries [Paragraph 3.2.1 ] 


Determine whether the derecognition principle below are applied to a 
part or all of an asset (or group of similar assets ) [Paragraph 3. 2 .2 ] 


Have the right to the cash flows from the asset 
expired ? [Paragraph 3.2 .3 (a )] 


Yes 


Derecognise the asset 


No 


Has the entity transferred its rights to receive the 
cash flows from the asset ? [Paragraph 3.2.4 (a )] 


No 


Has the entity assumed an obligation to pay the cash 
flows from the asset thatmeets the conditions in 

paragraph 3.2.5 ? [Paragraph 3.2.4 (b)] 


Continue to recognise 
the asset 


Yes 


Yes 


Has the entity transferred substantially all risks 
and rewards ? [ Paragraph 3 .2 .6 (a )] 


Yes 


Derecognise the 
asset 


No 


Has the entity retained substantially all risks and 
rewards ? [Paragraph 3 .2 .6 (b )] 


onun alio 

as an is ons 
control of the ase? 


ya mae ndeleo 
xa o seu 
No Derecestie de 


Yes 


Continue to recognise 
the asset 


V 


No 


Has the entity retained control of the asset? 
[Paragraph 3 .2 .6 (c )] 


No 


Derecognise the 
asset 


Yes 


Continue to recognise the asset to the extent of the entity s continuing 
involvement” ; 
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(4 ) in paragraph B3 .2 .13 , for item (a ), the following item shall be substituted , namely: 

“ ( a ) If a guarantee provided by an entity to pay for default losses on a transferred asset 

prevents the transferred asset from being derecognised to the extent of the continuing 
involvement, the transferred asset at the date of the transfer is measured at the lower 
of (i) the carrying amount of the asset and ( ii ) the maximum amount of the 
consideration received in the transfer that the entity could be required to repay (“the 
guarantee amount ). The associated liability is initially measured at the guarantee 
amount plus the fair value of the guarantee (which is normally the consideration 
received for the guarantee ). Subsequently, the initial fair value of the guarantee is 
recognised in profit or loss when (or as) the obligation is satisfied (in accordance with 
the principles of Ind AS 115 ) and the carrying value of the asset is reduced by any 

loss allowance." ; 
(5 ) for paragraph B5. 4. 3, the following paragraph shall be substituted , namely: 
“ B5 .4 .3 Fees that are not an integral part of the effective interest rate of a financial instrument 

and are accounted for in accordance with Ind AS 115 include: 
(a ) fees charged for servicing a loan ; 

commitment fees to originate a loan when the loan commitment is not 
measured in accordance with paragraph 4 .2 . 1( a ) and it is unlikely that a 

specific lending arrangement will be entered into; and 
(c) loan syndication fees received by an entity that arranges a loan and retains no 

part of the loan package for itself (or retains a part at the same effective 

interest rate for comparable risk as other participants )." ; 
(xi) in Appendix E , for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted , namely: 

62. Appendix D , Service Concession Arrangements contained in Ind AS 115 , Revenue from 

Contracts with Customers. ” ?; 
(xii) in Appendix 1, for paragraph 3 the following paragraph shall be substituted, namely : 

“ 3. Paragraphs 7 . 1.1 to 7 .1. 3 related to effective date have not been included in Ind AS 109 as these 
paragraphs are not relevant in Indian context. However, in order to maintain consistency with 

paragraph numbers of IFRS 9 , these paragraph numbers are retained in Ind AS 109.” ; 
in " Indian Accounting Standard (Ind AS) 112” , - 
(i) after paragraph 5, the following paragraph shall be inserted , namely : 

Except as described in paragraph B17 , the requirements in this Ind AS apply to an entity s interests 
listed in paragraph 5 that are classified (or included in a disposal group that is classified ) as held for 
sale or discontinued operations in accordance with Ind AS 105 , Non - current Assets Held for Sale and 

Discontinued Operations." ; 
( ii ) in Appendix B , for paragraph B17 , the following paragraph shall be substituted , namely : 
“ B17 When an entity s interest in a subsidiary , a joint venture or an associate (or a portion of its interest in a 

joint venture or an associate ) is classified (or included in a disposal group that is classified ) as held for 
sale in accordance with Ind AS 105 , the entity is not required to disclose summarised financial 

information for that subsidiary , joint venture or associate in accordance with paragraphs B10 - B16 .” ; 
( iii) after Appendix B , the following Appendix shall be inserted , namely: 
“ Appendix C , Effective date and transition 
This appendix is an integral part of the Ind AS and has the same authority as the other parts of the Ind AS 
Effective date and transition 


VI. 


ci 


C1A 


* 


CIB 
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cic 


* 


CID Annual improvements to Ind AS - Amendments in Ind AS 112 and 28 , added paragraph 5A and 

amended paragraph B17 . An entity shall apply those amendments retrospectively in accordance 
with Ind AS 8 , Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors , for annual 

periods beginning on or after 1s April, 2018.” ; 
(iv) in Appendix 1, after paragraph 1, the following paragraph shall be inserted , namely: 

“ 2 . Paragraphs C1 to C1C of Appendix C , have not been included as these paragraphs relate to effective 
date and transition that are not relevant in Indian context. However, in order to maintain consistency with 

paragraph numbers of IFRS 12, the paragraph numbers are retained in Ind AS 112.” ; 
VII. after Indian Accounting Standard (Ind AS) 114 , the following shall be inserted , namely :-. 

“ Indian Accounting Standard (Ind AS ) 115 , 

Revenue from Contracts with Customers 
( The Indian Accounting Standard includes paragraphs set in bold type and plain type , which have equal authority . 
Paragraphs in bold type indicate the main principles. 
Objective 


The objective of this Standard is to establish the principles that an entity shall apply to report useful 
information to users of financial statements about the nature , amount, timing and uncertainty of revenue 
and cash flows arising from a contract with a customer. 
Meeting the objective 
To meet the objective in paragraph 1, the core principle of this Standard is that an entity shall recognise revenue 
to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to 
which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services. 
An entity shall consider the terms of the contract and all relevant facts and circumstances when applying this 
Standard . An entity shall apply this Standard , including the use of any practical expedients, consistently to 
contracts with similar characteristics and in similar circumstances. 
This Standard specifies the accounting for an individual contract with a customer . However, as a practical 
expedient, an entity may apply this Standard to a portfolio of contracts ( or performance obligations) with similar 
characteristics if the entity reasonably expects that the effects on the financial statements of applying this 
Standard to the portfolio would not differ materially from applying this Standard to the individual contracts (or 
performance obligations ) within that portfolio . When accounting for a portfolio , an entity shall use estimates and 
assumptions that reflect the size and composition of the portfolio . 


Scope 


An entity shall apply this Standard to all contracts with customers , except the following: 
(a) lease contracts within the scope of Ind AS 17 , Leases ; 

insurance contracts within the scope of Ind AS 104 , Insurance Contracts ; 
financial instruments and other contractual rights or obligations within the scope of Ind AS 109 , 
Financial Instruments, Ind AS 110 , Consolidated Financial Statements, Ind AS 111 , Joint 
Arrangements, Ind AS 27 , Separate Financial Statements and Ind AS 28 , Investments in Associates 
and Joint Ventures ; and 


(d ) 


non -monetary exchanges between entities in the same line of business to facilitate sales to customers or 
potential customers . For example , this Standard would not apply to a contract between two oil 
companies that agree to an exchange of oil to fulfil demand from their customers in different specified 

locations on a timely basis . 
An entity shall apply this Standard to a contract (other than a contract listed in paragraph 5 ) only if the 
counterparty to the contract is a customer. A customer is a party that has contracted with an entity to obtain 
goods or services that are an output of the entity s ordinary activities in exchange for consideration . A 
counterparty to the contract would not be a customer if , for example , the counterparty has contracted with the 
entity to participate in an activity or process in which the parties to the contract share in the risks and benefits 


Refer Appendix 1 
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that result from the activity or process ( such as developing an asset in a collaboration arrangement) rather than 
to obtain the output of the entity s ordinary activities. 
A contract with a customer may be partially within the scope of this Standard and partially within the scope of 
other Standards listed in paragraph 5 . 
(a ) If the other Standards specify how to separate and /or initially measure one or more parts of the 

contract, then an entity shall first apply the separation and/ or measurement requirements in those 
Standards. An entity shall exclude from the transaction price the amount of the part (or parts) of the 
contract that are initially measured in accordance with other Standards and shall apply paragraphs 73 – 
86 to allocate the amount of the transaction price that remains (if any) to each performance obligation 
within the scope of this Standard and to any other parts of the contract identified by paragraph 7 (b ) . 
If the other Standards do not specify how to separate and /or initially measure one or more parts of the 
contract , then the entity shall apply this Standard to separate and /or initially measure the part ( or parts ) 

of the contract. 
This Standard specifies the accounting for the incremental costs of obtaining a contract with a customer and for 
the costs incurred to fulfil a contract with a customer if those costs are not within the scope of another Standard 
( see paragraphs 91 – 104 ). An entity shall apply those paragraphs only to the costs incurred that relate to a 

contract with a customer (or part of that contract) that is within the scope of this Standard . 
Recognition 


(b ) 


Identifying the contract 
An entity shall account for a contract with a customer that is within the scope of this Standard only when 
all of the following criteria are met: 
(a ) the parties to the contract have approved the contract (in writing, orally or in accordance with 

other customary business practices) and are committed to perform their respective obligations ; 
the entity can identify each party s rights regarding the goods or services to be transferred ; 
the entity can identify the payment terms for the goods or services to be transferred ; 
the contract has commercial substance (ie the risk , timing or amount of the entity s future cash 
flows is expected to change as a result of the contract ); and 
it is probable that the entity will collect the consideration to which it will be entitled in exchange 
for the goods or services that will be transferred to the customer . In evaluating whether 
collectability of an amount of consideration is probable , an entity shall consider only the 
customer s ability and intention to pay that amount of consideration when it is due. The amount 
of consideration to which the entity will be entitled may be less than the price stated in the 
contract if the consideration is variable because the entity may offer the customer a price 

concession (see paragraph 52 ). 
A contract is an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations. 
Enforceability of the rights and obligations in a contract is a matter of law . Contracts can be written , oral or 
implied by an entity s customary business practices. The practices and processes for establishing contracts with 
customers vary across legal jurisdictions, industries and entities . In addition , they may vary within an entity (for 
example, they may depend on the class of customer or the nature of the promised goods or services). An entity 
shall consider those practices and processes in determining whether and when an agreement with a customer 
creates enforceable rights and obligations. 
Some contracts with customers may have no fixed duration and can be terminated or modified by either party at 
any time. Other contracts may automatically renew on a periodic basis that is specified in the contract . An entity 
shall apply this Standard to the duration of the contract (ie the contractual period ) in which the parties to the 
contract have present enforceable rights and obligations. 
For the purpose of applying this Standard , a contract does not exist if each party to the contract has the unilateral 
enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without compensating the other party (or parties ). 
A contract is wholly unperformed if both of the following criteria are met : 
(a ) the entity has not yet transferred any promised goods or services to the customer ; and 
(b ) the entity has not yet received , and is not yet entitled to receive, any consideration in exchange for 

promised goods or services. 
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(a ) 


If a contract with a customer meets the criteria in paragraph 9 at contract inception , an entity shall not reassess 
those criteria unless there is an indication of a significant change in facts and circumstances . For example, if a 
customer s ability to pay the consideration deteriorates significantly, an entity would reassess whether it is 
probable that the entity will collect the consideration to which the entity will be entitled in exchange for the 
remaining goods or services that will be transferred to the customer . 
If a contract with a customer does not meet the criteria in paragraph 9 , an entity shall continue to assess the 
contract to determine whether the criteria in paragraph 9 are subsequently met . 
When a contract with a customer does not meet the criteria in paragraph 9 and an entity receives consideration 
from the customer , the entity shall recognise the consideration received as revenue only when either of the 
following events has occurred : 
( a ) 

the entity has no remaining obligations to transfer goods or services to the customer and all , or 
substantially all, of the consideration promised by the customer has been received by the entity and is 

non -refundable ; or 
(b ) the contract has been terminated and the consideration received from the customer is non -refundable . 
An entity shall recognise the consideration received from a customer as a liability until one of the events in 
paragraph 15 occurs or until the criteria in paragraph 9 are subsequently met (see paragraph 14 ). Depending on 
the facts and circumstances relating to the contract, the liability recognised represents the entity s obligation to 
either transfer goods or services in the future or refund the consideration received . In either case , the liability 
shall be measured at the amount of consideration received from the customer. 
Combination of contracts 
An entity shall combine two or more contracts entered into at or near the same time with the same customer ( or 
related parties of the customer ) and account for the contracts as a single contract if one or more of the following 
criteria are met: 

the contracts are negotiated as a package with a single commercial objective; 
(b ) the amount of consideration to be paid in one contract depends on the price or performance of the other 

contract; or 
(c ) the goods or services promised in the contracts (or some goods or services promised in each of the 

contracts) are a single performance obligation in accordance with paragraphs 22 – 30 . 
Contract modifications 
A contract modification is a change in the scope or price (or both ) of a contract that is approved by the parties to 
the contract. In some industries and jurisdictions, a contract modification may be described as a change order, a 
variation or an amendment. A contract modification exists when the parties to a contract approve a modification 
that either creates new or changes existing enforceable rights and obligations of the parties to the contract. A 
contract modification could be approved in writing, by oral agreement or implied by customary business 
practices. If the parties to the contract have not approved a contract modification , an entity shall continue to 
apply this Standard to the existing contract until the contractmodification is approved . 
A contract modification may exist even though the parties to the contract have a dispute about the scope or price 
( or both ) of the modification or the parties have approved a change in the scope of the contract but have not yet 
determined the corresponding change in price . In determining whether the rights and obligations that are created 
or changed by a modification are enforceable , an entity shall consider all relevant facts and circumstances 
including the terms of the contract and other evidence . If the parties to a contract have approved a change in the 
scope of the contract but have not yet determined the corresponding change in price , an entity shall estimate the 
change to the transaction price arising from the modification in accordance with paragraphs 50 – 54 on estimating 
variable consideration and paragraphs 56 - 58 on constraining estimates of variable consideration . 
An entity shall account for a contract modification as a separate contract if both of the following conditions are 
present: 
(a ) the scope of the contract increases because of the addition of promised goods or services that are 

distinct ( in accordance with paragraphs 26 – 30 ); and 
the price of the contract increases by an amount of consideration that reflects the entity s stand - alone 
selling prices of the additional promised goods or services and any appropriate adjustments to that 
price to reflect the circumstances of the particular contract . For example , an entity may adjust the 
stand -alone selling price of an additional good or service for a discount that the customer receives, 


(b ) 
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because it is not necessary for the entity to incur the selling -related costs that it would incur when 
selling a similar good or service to a new customer. 


v0. 


If a contract modification is not accounted for as a separate contract in accordance with paragraph 20 , an entity 
shall account for the promised goods or services not yet transferred at the date of the contract modification ( ie 
the remaining promised goods or services ) in whichever of the following ways is applicable : 
(a ) An entity shall account for the contractmodification as if it were a termination of the existing contract 

and the creation of a new contract, if the remaining goods or services are distinct from the goods or 
services transferred on or before the date of the contract modification . The amount of consideration to 
be allocated to the remaining performance obligations (or to the remaining distinct goods or services in 
a single performance obligation identified in accordance with paragraph 22 (b )) is the sum of : 

the consideration promised by the customer ( including amounts already received from the 
customer ) that was included in the estimate of the transaction price and that had not been 

recognised as revenue ; and 
(ii) the consideration promised as part of the contract modification . 


(i) 


(c ) 


(b ) An entity shall account for the contract modification as if it were a part of the existing contract if the 

remaining goods or services are not distinct and, therefore , form part of a single performance obligation 
that is partially satisfied at the date of the contract modification . The effect that the contract 
modification has on the transaction price, and on the entity s measure of progress towards complete 
satisfaction of the performance obligation, is recognised as an adjustment to revenue ( either as an 
increase in or a reduction of revenue) at the date of the contract modification ( ie the adjustment to 
revenue is made on a cumulative catch -up basis ). 
If the remaining goods or services are a combination of items (a ) and (b ), then the entity shall account 
for the effects of the modification on the unsatisfied (including partially unsatisfied ) performance 

obligations in the modified contract in a manner that is consistent with the objectives of this paragraph . 
Identifying performance obligations 
At contract inception , an entity shall assess the goods or services promised in a contract with a customer 
and shall identify as a performance obligation each promise to transfer to the customer either : 
(a ) a good or service (or a bundle of goods or services) that is distinct; or 
(b ) a series of distinct goods or services that are substantially the same and that have the same 

pattern of transfer to the customer ( see paragraph 23). 
A series of distinct goods or services has the same pattern of transfer to the customer if both of the following 
criteria are met: 
(a ) each distinct good or service in the series that the entity promises to transfer to the customer would 

meet the criteria in paragraph 35 to be a performance obligation satisfied over time; and 
in accordance with paragraphs 39 –40 , the samemethod would be used to measure the entity s progress 
towards complete satisfaction of the performance obligation to transfer each distinct good or service in 
the series to the customer . 


Promises in contracts with customers 


A contract with a customer generally explicitly states the goods or services that an entity promises to transfer to 
a customer . However, the performance obligations identified in a contract with a customer may not be limited to 
the goods or services that are explicitly stated in that contract. This is because a contract with a customer may 
also include promises that are implied by an entity s customary business practices, published policies or specific 
statements if , at the time of entering into the contract, those promises create a valid expectation of the customer 
that the entity will transfer a good or service to the customer. 
Performance obligations do not include activities that an entity must undertake to fulfil a contract unless those 
activities transfer a good or service to a customer. For example , a services provider may need to perform various 
administrative tasks to set up a contract. The performance of those tasks does not transfer a service to the 
customer as the tasks are performed . Therefore, those setup activities are not a performance obligation . 
Distinct goods or services 
Depending on the contract, promised goods or services may include, but are not limited to , the following: 
(a) sale of goods produced by an entity ( for example, inventory of a manufacturer ); 
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(b ) resale of goods purchased by an entity ( for example , merchandise of a retailer); 

resale of rights to goods or services purchased by an entity ( for example , a ticket resold by an entity 
acting as a principal, as described in paragraphs B34 - B38 ); 
performing a contractually agreed-upon task ( or tasks) for a customer; 
providing a service of standing ready to provide goods or services (for example , unspecified updates to 
software that are provided on a when -and - if -available basis ) or of making goods or services available 
for a customer to use as and when the customer decides ; 
providing a service of arranging for another party to transfer goods or services to a customer (for 
example , acting as an agent of another party , as described in paragraphs B34 - B38) ; 
granting rights to goods or services to be provided in the future that a customer can resell or provide to 
its customer (for example , an entity selling a product to a retailer promises to transfer an additional 
good or service to an individual who purchases the product from the retailer ); 
constructing, manufacturing or developing an asset on behalf of a customer; 
granting licences ( see paragraphs B52– B63B ); and 
granting options to purchase additional goods or services (when those options provide a customer with 

a material right, as described in paragraphs B39 – B43 ). 
A good or service that is promised to a customer is distinct if both of the following criteria are met: 
(a ) the customer can benefit from the good or service either on its own or together with other resources 

that are readily available to the customer (ie the good or service is capable of being distinct); and 
the entity s promise to transfer the good or service to the customer is separately identifiable from other 
promises in the contract ( ie the promise to transfer the good or service is distinct within the context of 

the contract). 
A customer can benefit from a good or service in accordance with paragraph 27 (a ) if the good or service could 
be used , consumed , sold for an amount that is greater than scrap value or otherwise held in a way that generates 
economic benefits . For some goods or services , a customer may be able to benefit from a good or service on its 
own. For other goods or services, a customer may be able to benefit from the good or service only in 
conjunction with other readily available resources . A readily available resource is a good or service that is sold 
separately (by the entity or another entity ) or a resource that the customer has already obtained from the entity 
( including goods or services that the entity will have already transferred to the customer under the contract) or 
from other transactions or events. Various factors may provide evidence that the customer can benefit from a 
good or service either on its own or in conjunction with other readily available resources. For example , the fact 
that the entity regularly sells a good or service separately would indicate that a customer can benefit from the 
good or service on its own or with other readily available resources . 
In assessing whether an entity s promises to transfer goods or services to the customer are separately identifiable 
in accordance with paragraph 27 (b ), the objective is to determine whether the nature of the promise, within the 
context of the contract, is to transfer each of those goods or services individually or, instead , to transfer a 
combined item or items to which the promised goods or services are inputs. Factors that indicate that two or 
more promises to transfer goods or services to a customer are not separately identifiable include , but are not 
limited to , the following: 

the entity provides a significant service of integrating the goods or services with other goods or 
services promised in the contract into a bundle of goods or services that represent the combined output 
or outputs for which the customer has contracted . In other words, the entity is using the goods or 
services as inputs to produce or deliver the combined output or outputs specified by the customer . A 
combined output or outputs might include more than one phase , element or unit. 
one or more of the goods or services significantly modifies or customises , or are significantly 
modified or customised by, one or more of the other goods or services promised in the contract. 
the goods or services are highly interdependent or highly interrelated . In other words, each of the goods 
or services is significantly affected by one or more of the other goods or services in the contract. For 
example , in some cases , two or more goods or services are significantly affected by each other because 
the entity would not be able to fulfil its promise by transferring each of the goods or services 
independently . 


( a ) 
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(b ) 


If a promised good or service is not distinct, an entity shall combine that good or service with other promised 
goods or services until it identifies a bundle of goods or services that is distinct. In some cases, that would result 
in the entity accounting for all the goods or services promised in a contract as a single performance obligation . 
Satisfaction of performance obligations 
An entity shall recognise revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation by 
transferring a promised good or service (ie an asset) to a customer. An asset is transferred when (or as ) 
the customer obtains control of that asset. 
For each performance obligation identified in accordance with paragraphs 22 – 30 , an entity shall determine at 
contract inception whether it satisfies the performance obligation over time (in accordance with paragraphs 35 – 
37 ) or satisfies the performance obligation at a point in time ( in accordance with paragraph 38 ). If an entity does 
not satisfy a performance obligation over time, the performance obligation is satisfied at a point in time. 
Goods and services are assets, even if only momentarily , when they are received and used (as in the case of 
many services ). Control of an asset refers to the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the 
remaining benefits from , the asset. Control includes the ability to prevent other entities from directing the use of, 
and obtaining the benefits from , an asset. The benefits of an asset are the potential cash flows (inflows or 
savings in outflows) that can be obtained directly or indirectly in many ways, such as by : 

using the asset to produce goods or provide services ( including public services); 
using the asset to enhance the value of other assets ; 
using the asset to settle liabilities or reduce expenses ; 
selling or exchanging the asset; 

pledging the asset to secure a loan ; and 
(f) holding the asset. 
When evaluating whether a customer obtains control of an asset, an entity shall consider any agreement to 
repurchase the asset ( see paragraphs B64 – B76 ). 
Performance obligations satisfied over time 
An entity transfers control of a good or service over time and, therefore , satisfies a performance obligation and 
recognises revenue over time, if one of the following criteria is met: 
(a ) the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity s performance 

as the entity performs ( see paragraphs B3 - B4 ); 
(b ) the entity s performance creates or enhances an asset ( for example, work in progress) that the customer 

controls as the asset is created or enhanced ( see paragraph B5 ); or 
the entity s performance does not create an asset with an alternative use to the entity (see paragraph 36 ) 
and the entity has an enforceable right to payment for performance completed to date ( see paragraph 
37) . 


(c) 


An asset created by an entity s performance does not have an alternative use to an entity if the entity is either 
restricted contractually from readily directing the asset for another use during the creation or enhancement of 
that asset or limited practically from readily directing the asset in its completed state for another use . The 
assessment of whether an asset has an alternative use to the entity is made at contract inception . After contract 
inception, an entity shall not update the assessment of the alternative use of an asset unless the parties to the 
contract approve a contractmodification that substantively changes the performance obligation . Paragraphs B6 
B8 provide guidance for assessing whether an asset has an alternative use to an entity . 
An entity shall consider the terms of the contract, as well as any laws that apply to the contract, when evaluating 
whether it has an enforceable right to payment for performance completed to date in accordance with paragraph 
35 ( c ). The right to payment for performance completed to date does not need to be for a fixed amount. 
However, at all times throughout the duration of the contract, the entity must be entitled to an amount that at 
least compensates the entity for performance completed to date if the contract is terminated by the customer or 
another party for reasons other than the entity s failure to perform as promised . Paragraphs B9- B13 provide 
guidance for assessing the existence and enforceability of a right to payment and whether an entity s right to 
payment would entitle the entity to be paid for its performance completed to date . 
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( a ) 


(b ) 


Performance obligations satisfied at a point in time 
If a performance obligation is not satisfied over time in accordance with paragraphs 35 – 37 , an entity satisfies 
the performance obligation at a point in time. To determine the point in time at which a customer obtains control 
of a promised asset and the entity satisfies a performance obligation , the entity shall consider the requirements 
for control in paragraphs 31 – 34 . In addition , an entity shall consider indicators of the transfer of control, which 
include, but are not limited to , the following: 

The entity has a present right to payment for the asset — if a customer is presently obliged to pay for an 
asset, then that may indicate that the customer has obtained the ability to direct the use of, and obtain 
substantially all of the remaining benefits from , the asset in exchange . 
The customer has legal title to the asset — legal title may indicate which party to a contract has the 
ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from , an asset or to 
restrict the access of other entities to those benefits. Therefore , the transfer of legal title of an assetmay 
indicate that the customer has obtained control of the asset. If an entity retains legal title solely as 
protection against the customer s failure to pay , those rights of the entity would not preclude the 
customer from obtaining control of an asset. 
The entity has transferred physical possession of the asset — the customer s physical possession of an 
asset may indicate that the customer has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of 
the remaining benefits from , the asset or to restrict the access of other entities to those benefits . 
However, physical possession may not coincide with control of an asset. For example , in some 
repurchase agreements and in some consignment arrangements , a customer or consignee may have 
physical possession of an asset that the entity controls . Conversely, in some bill-and -hold 
arrangements , the entity may have physical possession of an asset that the customer controls. 
Paragraphs B64 - B76 , B77 - B78 and B79 - B82 provide guidance on accounting for repurchase 
agreements, consignment arrangements and bill -and -hold arrangements , respectively . 
The customer has the significant risks and rewards of ownership of the asset — the transfer of the 
significant risks and rewards of ownership of an asset to the customer may indicate that the customer 
has obtained the ability to direct the use of , and obtain substantially all of the remaining benefits from , 
the asset. However, when evaluating the risks and rewards of ownership of a promised asset, an entity 
shall exclude any risks that give rise to a separate performance obligation in addition to the 
performance obligation to transfer the asset. For example , an entity may have transferred control of an 
asset to a customer but not yet satisfied an additional performance obligation to provide maintenance 
services related to the transferred asset. 
The customer has accepted the asset — the customer s acceptance of an asset may indicate that it has 
obtained the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from , the 
asset. To evaluate the effect of a contractual customer acceptance clause on when control of an asset is 

transferred , an entity shall consider the guidance in paragraphs B83 – B86 . 
Measuring progress towards complete satisfaction of a performance obligation 
For each performance obligation satisfied over time in accordance with paragraphs 35 – 37, an entity shall 
recognise revenue over time by measuring the progress towards complete satisfaction of that performance 
obligation . The objective when measuring progress is to depict an entity s performance in transferring control of 
goods or services promised to a customer (ie the satisfaction of an entity s performance obligation ). 
An entity shall apply a single method of measuring progress for each performance obligation satisfied over time 
and the entity shall apply that method consistently to similar performance obligations and in similar 
circumstances. At the end of each reporting period , an entity shall remeasure its progress towards complete 
satisfaction of a performance obligation satisfied over time. 
Methods for measuring progress 
Appropriate methods of measuring progress include output methods and input methods. Paragraphs B14 - B19 
provide guidance for using output methods and input methods to measure an entity s progress towards complete 
satisfaction of a performance obligation . In determining the appropriate method for measuring progress, an 
entity shall consider the nature of the good or service that the entity promised to transfer to the customer. 
When applying a method for measuring progress, an entity shall exclude from the measure of progress any 
goods or services for which the entity does not transfer control to a customer . Conversely , an entity shall include 
in the measure of progress any goods or services for which the entity does transfer control to a customer when 
satisfying that performance obligation . 
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As circumstances change over time, an entity shall update its measure of progress to reflect any changes in the 
outcome of the performance obligation . Such changes to an entity s measure of progress shall be accounted for 
as a change in accounting estimate in accordance with Ind AS 8 , Accounting Policies, Changes in Accounting 
Estimates and Errors . 


Reasonable measures of progress 


45 


An entity shall recognise revenue for a performance obligation satisfied over time only if the entity can 
reasonably measure its progress towards complete satisfaction of the performance obligation . An entity would 
not be able to reasonably measure its progress towards complete satisfaction of a performance obligation if it 
lacks reliable information that would be required to apply an appropriate method of measuring progress . 
In some circumstances ( for example, in the early stages of a contract), an entity may not be able to reasonably 
measure the outcome of a performance obligation , but the entity expects to recover the costs incurred in 
satisfying the performance obligation . In those circumstances, the entity shall recognise revenue only to the 
extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance 
obligation . 


Measurement 


46 


48 


(c ) 
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When (or as) a performance obligation is satisfied , an entity shall recognise as revenue the amount of the 
transaction price (which excludes estimates of variable consideration that are constrained in accordance 
with paragraphs 56 – 58 ) that is allocated to that performance obligation . 
Determining the transaction price 
An entity shall consider the terms of the contract and its customary business practices to determine the 
transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be 
entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer , excluding amounts 
collected on behalf of third parties (for example, some sales taxes). The consideration promised in a 
contract with a customer may include fixed amounts, variable amounts, or both . 
The nature , timing and amount of consideration promised by a customer affect the estimate of the transaction 
price . When determining the transaction price , an entity shall consider the effects of all of the following: 
(a ) variable consideration (see paragraphs 50 –55 and 59); 

constraining estimates of variable consideration ( see paragraphs 56 – 58); 

the existence of a significant financing component in the contract (see paragraphs 60 –65) ; 
(d) non -cash consideration ( see paragraphs 66 –69) ; and 
(e ) consideration payable to a customer ( see paragraphs 70– 72 ). 
For the purpose of determining the transaction price , an entity shall assume that the goods or services will be 
transferred to the customer as promised in accordance with the existing contract and that the contract will not be 
cancelled , renewed or modified . 
Variable consideration 
If the consideration promised in a contract includes a variable amount, an entity shall estimate the amount of 
consideration to which the entity will be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a 
customer. 
An amount of consideration can vary because of discounts , rebates, refunds, credits , price concessions, 
incentives, performance bonuses, or other similar items. The promised consideration can also vary if an entity s 
entitlement to the consideration is contingent on the occurrence or non -occurrence of a future event. For 
example , an amount of consideration would be variable if either a product was sold with a right of return or a 
fixed amount is promised as a performance bonus on achievement of a specified milestone. 
In some contracts , penalties are specified . In such cases, penalties shall be accounted for as per the substance of 
the contract. Where the penalty is inherent in determination of transaction price , it shall form part of variable 
consideration . For example , where an entity agrees to transfer control of a good or service in a contact with 
customer at the end of 30 days for Rs. 1 , 00 ,000 and if it exceeds 30 days , the entity is entitled to receive only 
Rs. 95 ,000 , the reduction of Rs. 5 ,000 shall be regarded as variable consideration . In other cases , the transaction 
price shall be considered as fixed . 
The variability relating to the consideration promised by a customer may be explicitly stated in the contract. In 
addition to the terms of the contract, the promised consideration is variable if either of the following 
circumstances exists : 
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(a ) the customer has a valid expectation arising from an entity s customary business practices, published 

policies or specific statements that the entity will accept an amount of consideration that is less than the 
price stated in the contract. That is , it is expected that the entity will offer a price concession . 
Depending on the jurisdiction , industry or customer this offer may be referred to as a discount, rebate , 

refund or credit. 
(b ) other facts and circumstances indicate that the entity s intention , when entering into the contract with 

the customer, is to offer a price concession to the customer . 
An entity shall estimate an amount of variable consideration by using either of the following methods, 
depending on which method the entity expects to better predict the amount of consideration to which it will be 
entitled : 


53 


(a ) 


The expected value — the expected value is the sum of probability -weighted amounts in a range of 
possible consideration amounts . An expected value may be an appropriate estimate of the amount of 
variable consideration if an entity has a large number of contracts with similar characteristics. 


(b ) 


The most likely amount — the most likely amount is the single most likely amount in a range of possible 
consideration amounts ( ie the single most likely outcome of the contract). The most likely amountmay 
be an appropriate estimate of the amount of variable consideration if the contract has only two possible 
outcomes (for example, an entity either achieves a performance bonus or does not). 


An entity shall apply one method consistently throughout the contract when estimating the effect of an 
uncertainty on an amount of variable consideration to which the entity will be entitled . In addition , an entity 
shall consider all the information (historical , current and forecast ) that is reasonably available to the entity and 
shall identify a reasonable number of possible consideration amounts. The information that an entity uses to 
estimate the amount of variable consideration would typically be similar to the information that the entity s 
management uses during the bid -and -proposal process and in establishing prices for promised goods or services. 


Refund liabilities 


An entity shall recognise a refund liability if the entity receives consideration from a customer and expects to 
refund some or all of that consideration to the customer . A refund liability is measured at the amount of 
consideration received (or receivable ) for which the entity does not expect to be entitled (ie amounts not 
included in the transaction price ). The refund liability (and corresponding change in the transaction price and , 
therefore, the contract liability ) shall be updated at the end of each reporting period for changes in 
circumstances. To account for a refund liability relating to a sale with a right of return , an entity shall apply the 
guidance in paragraphs B20 – B27 . 


Constraining estimates of variable consideration 


An entity shall include in the transaction price some or all of an amount of variable consideration estimated in 
accordance with paragraph 53 only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the 
amount of cumulative revenue recognised will not occur when the uncertainty associated with the variable 
consideration is subsequently resolved . 


In assessing whether it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue 
recognised will not occur once the uncertainty related to the variable consideration is subsequently resolved , an 
entity shall consider both the likelihood and the magnitude of the revenue reversal. Factors that could increase 
the likelihood or the magnitude of a revenue reversal include, but are not limited to , any of the following : 


(a ) 


the amount of consideration is highly susceptible to factors outside the entity s influence . Those factors 
may include volatility in a market, the judgement or actions of third parties , weather conditions and a 
high risk of obsolescence of the promised good or service . 


(b ) 


the uncertainty about the amount of consideration is not expected to be resolved for a long period of 
time. 


the entity s experience (or other evidence ) with similar types of contracts is limited , or that experience 
(or other evidence ) has limited predictive value . 


the entity has a practice of either offering a broad range of price concessions or changing the payment 
terms and conditions of similar contracts in similar circumstances . 


( e ) 


the contract has a large number and broad range of possible consideration amounts. 
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An entity shall apply paragraph B63 to account for consideration in the form of a sales-based or usage-based 
royalty that is promised in exchange for a licence of intellectual property . 


Reassessment of variable consideration 


At the end of each reporting period , an entity shall update the estimated transaction price ( including updating its 
assessment of whether an estimate of variable consideration is constrained ) to represent faithfully the 
circumstances present at the end of the reporting period and the changes in circumstances during the reporting 
period . The entity shall account for changes in the transaction price in accordance with paragraphs 87 – 90 . 


60 


(a ) 
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The existence of a significant financing component in the contract 
In determining the transaction price , an entity shall adjust the promised amount of consideration for the effects 
of the time value of money if the timing of payments agreed to by the parties to the contract ( either explicitly or 
implicitly ) provides the customer or the entity with a significant benefit of financing the transfer of goods or 
services to the customer . In those circumstances , the contract contains a significant financing component. A 
significant financing componentmay exist regardless of whether the promise of financing is explicitly stated in 
the contract or implied by the payment terms agreed to by the parties to the contract . 
The objective when adjusting the promised amount of consideration for a significant financing component is for 
an entity to recognise revenue at an amount that reflects the price that a customer would have paid for the 
promised goods or services if the customer had paid cash for those goods or services when ( or as ) they transfer 
to the customer ( ie the cash selling price ). An entity shall consider all relevant facts and circumstances in 
assessing whether a contract contains a financing component and whether that financing component is 
significant to the contract, including both of the following: 

the difference, if any , between the amount of promised consideration and the cash selling price of the 
promised goods or services ; and 
the combined effect of both of the following : 
(i) the expected length of time between when the entity transfers the promised goods or services 

to the customer and when the customer pays for those goods or services ; and 
( ii) the prevailing interest rates in the relevant market. 
Notwithstanding the assessment in paragraph 61, a contract with a customer would not have a significant 
financing component if any of the following factors exist : 

the customer paid for the goods or services in advance and the timing of the transfer of those goods or 
services is at the discretion of the customer . 
a substantial amount of the consideration promised by the customer is variable and the amount or 
timing of that consideration varies on the basis of the occurrence or non -occurrence of a future event 
that is not substantially within the control of the customer or the entity (for example , if the 
consideration is a sales-based royalty ) . 
the difference between the promised consideration and the cash selling price of the good or service ( as 
described in paragraph 61) arises for reasons other than the provision of finance to either the customer 
or the entity , and the difference between those amounts is proportional to the reason for the difference . 
For example , the payment terms might provide the entity or the customer with protection from the 

other party failing to adequately complete some or all of its obligations under the contract. 
As a practical expedient, an entity need not adjust the promised amount of consideration for the effects of a 
significant financing component if the entity expects, at contract inception , that the period between when the 
entity transfers a promised good or service to a customer and when the customer pays for that good or service 
will be one year or less. 
To meet the objective in paragraph 61 when adjusting the promised amount of consideration for a significant 
financing component, an entity shall use the discount rate that would be reflected in a separate financing 
transaction between the entity and its customer at contract inception . That rate would reflect the credit 
characteristics of the party receiving financing in the contract, as well as any collateral or security provided by 
the customer or the entity , including assets transferred in the contract. An entity may be able to determine that 
rate by identifying the rate that discounts the nominal amount of the promised consideration to the price that the 
customer would pay in cash for the goods or services when (or as) they transfer to the customer. After contract 
inception, an entity shall not update the discount rate for changes in interest rates or other circumstances (such 
as a change in the assessment of the customer s credit risk ). 


(a ) 


(b ) 


(c ) 
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An entity shall present the effects of financing (interest revenue or interest expense ) separately from revenue 
from contracts with customers in the statement of profit and loss. Interest revenue or interest expense is 
recognised only to the extent that a contract asset (or receivable ) or a contract liability is recognised in 
accounting for a contract with a customer. 
Non -cash consideration 
To determine the transaction price for contracts in which a customer promises consideration in a form other than 
cash , an entity shall measure the non - cash consideration (or promise of non - cash consideration ) at fair value . 


If an entity cannot reasonably estimate the fair value of the non -cash consideration , the entity shall measure the 
consideration indirectly by reference to the stand -alone selling price of the goods or services promised to the 
customer (or class of customer ) in exchange for the consideration . 
The fair value of the non -cash consideration may vary because of the form of the consideration (for example , a 
change in the price of a share to which an entity is entitled to receive from a customer ). If the fair value of the 
non - cash consideration promised by a customer varies for reasons other than only the form of the consideration 
(for example , the fair value could vary because of the entity s performance ), an entity shall apply the 
requirements in paragraphs 56 – 58 . 
If a customer contributes goods or services ( for example , materials, equipment or labour) to facilitate an entity s 
fulfilment of the contract, the entity shall assess whether it obtains control of those contributed goods or 
services. If so , the entity shall account for the contributed goods or services as non -cash consideration received 
from the customer. 
Consideration payable to a customer 
Consideration payable to a customer includes cash amounts that an entity pays, or expects to pay, to the 
customer ( or to other parties that purchase the entity s goods or services from the customer). Consideration 
payable to a customer also includes credit or other items (for example , a coupon or voucher) that can be applied 
against amounts owed to the entity ( or to other parties that purchase the entity s goods or services from the 
customer ) . An entity shall account for consideration payable to a customer as a reduction of the transaction price 
and , therefore , of revenue unless the payment to the customer is in exchange for a distinct good or service (as 
described in paragraphs 26 – 30 ) that the customer transfers to the entity . If the consideration payable to a 
customer includes a variable amount, an entity shall estimate the transaction price ( including assessing whether 
the estimate of variable consideration is constrained ) in accordance with paragraphs 50 – 58 . 
If consideration payable to a customer is a payment for a distinct good or service from the customer, then an 
entity shall account for the purchase of the good or service in the same way that it accounts for other purchases 
from suppliers. If the amount of consideration payable to the customer exceeds the fair value of the distinct good 
or service that the entity receives from the customer , then the entity shall account for such an excess as a 
reduction of the transaction price . If the entity cannot reasonably estimate the fair value of the good or service 
received from the customer , it shall account for all of the consideration payable to the customer as a reduction of 
the transaction price . 
Accordingly, if consideration payable to a customer is accounted for as a reduction of the transaction price , an 
entity shall recognise the reduction of revenue when (or as) the later of either of the following events occurs: 
(a ) the entity recognises revenue for the transfer of the related goods or services to the customer ; and 
(b ) the entity pays or promises to pay the consideration (even if the payment is conditional on a future 

event). That promise might be implied by the entity s customary business practices . 
Allocating the transaction price to performance obligations 
The objective when allocating the transaction price is for an entity to allocate the transaction price to 
each performance obligation ( or distinct good or service ) in an amount that depicts the amount of 
consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or 
services to the customer . 
To meet the allocation objective , an entity shall allocate the transaction price to each performance obligation 
identified in the contract on a relative stand -alone selling price basis in accordance with paragraphs 76 - 80 , 
except as specified in paragraphs 81 – 83 (for allocating discounts) and paragraphs 84 – 86 (for allocating 
consideration that includes variable amounts ). 
Paragraphs 76 – 86 do not apply if a contract has only one performance obligation . However, paragraphs 84 – 86 
may apply if an entity promises to transfer a series of distinct goods or services identified as a single 
performance obligation in accordance with paragraph 22 (b ) and the promised consideration includes variable 
amounts . 
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Allocation based on stand - alone selling prices 
To allocate the transaction price to each performance obligation on a relative stand -alone selling price basis, an 
entity shall determine the stand -alone selling price at contract inception of the distinct good or service 
underlying each performance obligation in the contract and allocate the transaction price in proportion to those 
stand - alone selling prices. 
The stand - alone selling price is the price atwhich an entity would sell a promised good or service separately to a 
customer. The best evidence of a stand - alone selling price is the observable price of a good or service when the 
entity sells that good or service separately in similar circumstances and to similar customers. A contractually 
stated price or a list price for a good or service may be (but shall not be presumed to be) the stand -alone selling 
price of that good or service . 
If a stand-alone selling price is not directly observable , an entity shall estimate the stand - alone selling price at an 
amount that would result in the allocation of the transaction price meeting the allocation objective in paragraph 
73. When estimating a stand -alone selling price , an entity shall consider all information (including market 
conditions, entity - specific factors and information about the customer or class of customer ) that is reasonably 
available to the entity. In doing so , an entity shallmaximise the use of observable inputs and apply estimation 
methods consistently in similar circumstances . 
Suitable methods for estimating the stand -alone selling price of a good or service include , but are not limited to , 
the following : 
(a ) Adjusted market assessment approach — an entity could evaluate the market in which it sells goods or 

services and estimate the price that a customer in that market would be willing to pay for those goods 
or services. That approach might also include referring to prices from the entity s competitors for 
similar goods or services and adjusting those prices as necessary to reflect the entity s costs and 
margins . 
Expected cost plus a margin approach — an entity could forecast its expected costs of satisfying a 
performance obligation and then add an appropriate margin for that good or service . 
Residual approach — an entity may estimate the stand -alone selling price by reference to the total 
transaction price less the sum of the observable stand -alone selling prices of other goods or services 
promised in the contract. However , an entity may use a residual approach to estimate , in accordance 
with paragraph 78 , the stand - alone selling price of a good or service only if one of the following 
criteria is met: 


(b ) 


(i ) 


the entity sells the same good or service to different customers ( at or near the same time ) for a 
broad range of amounts (ie the selling price is highly variable because a representative stand 
alone selling price is not discernible from past transactions or other observable evidence ) ; or 


the entity has not yet established a price for that good or service and the good or service has 

not previously been sold on a stand - alone basis ( ie the selling price is uncertain ). 
A combination of methods may need to be used to estimate the stand - alone selling prices of the goods or 
services promised in the contract if two or more of those goods or services have highly variable or uncertain 
stand -alone selling prices. For example , an entity may use a residual approach to estimate the aggregate stand 
alone selling price for those promised goods or services with highly variable or uncertain stand- alone selling 
prices and then use another method to estimate the stand- alone selling prices of the individual goods or services 
relative to that estimated aggregate stand -alone selling price determined by the residual approach . When an 
entity uses a combination of methods to estimate the stand - alone selling price of each promised good or service 
in the contract, the entity shall evaluate whether allocating the transaction price at those estimated stand -alone 
selling prices would be consistent with the allocation objective in paragraph 73 and the requirements for 
estimating stand -alone selling prices in paragraph 78 . 
Allocation of a discount 
A customer receives a discount for purchasing a bundle of goods or services if the sum of the stand -alone selling 
prices of those promised goods or services in the contract exceeds the promised consideration in a contract. 
Except when an entity has observable evidence in accordance with paragraph 82 that the entire discount relates 
to only one or more , but not all, performance obligations in a contract, the entity shall allocate a discount 
proportionately to all performance obligations in the contract. The proportionate allocation of the discount in 
those circumstances is a consequence of the entity allocating the transaction price to each performance 
obligation on the basis of the relative stand - alone selling prices of the underlying distinct goods or services. 
An entity shall allocate a discount entirely to one or more , but not all, performance obligations in the contract if 
all of the following criteria are met: 
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(c ) 
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( a ) the entity regularly sells each distinct good or service (or each bundle of distinct goods or services) in 

the contract on a stand -alone basis ; 
the entity also regularly sells on a stand -alone basis a bundle (or bundles) of some of those distinct 
goods or services at a discount to the stand - alone selling prices of the goods or services in each bundle ; 
and 
the discount attributable to each bundle of goods or services described in paragraph 82 (b ) is 
substantially the same as the discount in the contract and an analysis of the goods or services in each 
bundle provides observable evidence of the performance obligation (or performance obligations) to 

which the entire discount in the contract belongs. 
If a discount is allocated entirely to one or more performance obligations in the contract in accordance with 
paragraph 82 , an entity shall allocate the discount before using the residual approach to estimate the stand- alone 
selling price of a good or service in accordance with paragraph 79 (c ). 
Allocation of variable consideration 
Variable consideration that is promised in a contract may be attributable to the entire contract or to a specific 
part of the contract, such as either of the following : 
( a ) 

one or more, but not all, performance obligations in the contract (for example , a bonus may be 

contingent on an entity transferring a promised good or service within a specified period of time); or 
(b ) one or more, but not all , distinct goods or services promised in a series of distinct goods or services that 

forms part of a single performance obligation in accordance with paragraph 22 (b ) (for example , the 
consideration promised for the second year of a two- year cleaning service contract will increase on the 

basis ofmovements in a specified inflation index ). 
An entity shall allocate a variable amount ( and subsequent changes to that amount) entirely to a performance 
obligation or to a distinct good or service that forms part of a single performance obligation in accordance with 
paragraph 22 (b ) if both of the following criteria are met: 
(a ) 

the terms of a variable payment relate specifically to the entity s efforts to satisfy the performance 
obligation or transfer the distinct good or service (or to a specific outcome from satisfying the 

performance obligation or transferring the distinct good or service ); and 
(b ) allocating the variable amount of consideration entirely to the performance obligation or the distinct 

good or service is consistent with the allocation objective in paragraph 73 when considering all of the 

performance obligations and payment terms in the contract. 
The allocation requirements in paragraphs 73 – 83 shall be applied to allocate the remaining amount of the 
transaction price that does notmeet the criteria in paragraph 85 . 
Changes in the transaction price 
After contract inception , the transaction price can change for various reasons, including the resolution of 
uncertain events or other changes in circumstances that change the amount of consideration to which an entity 
expects to be entitled in exchange for the promised goods or services . 
An entity shall allocate to the performance obligations in the contract any subsequent changes in the transaction 
price on the same basis as at contract inception . Consequently , an entity shall not reallocate the transaction price 
to reflect changes in stand - alone selling prices after contract inception . Amounts allocated to a satisfied 
performance obligation shall be recognised as revenue, or as a reduction of revenue, in the period in which the 
transaction price changes. 
An entity shall allocate a change in the transaction price entirely to one or more , but not all, performance 
obligations or distinct goods or services promised in a series that forms part of a single performance obligation 
in accordance with paragraph 22 (b ) only if the criteria in paragraph 85 on allocating variable consideration are 
met. 
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An entity shall account for a change in the transaction price that arises as a result of a contract modification in 
accordance with paragraphs 18 – 21. However, for a change in the transaction price that occurs after a contract 
modification , an entity shall apply paragraphs 87 – 89 to allocate the change in the transaction price in whichever 
of the following ways is applicable : 
(a ) An entity shall allocate the change in the transaction price to the performance obligations identified in 

the contract before the modification if , and to the extent that, the change in the transaction price is 
attributable to an amount of variable consideration promised before the modification and the 
modification is accounted for in accordance with paragraph 21 (a ). 
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In all other cases in which the modification was not accounted for as a separate contract in accordance 
with paragraph 20 , an entity shall allocate the change in the transaction price to the performance 
obligations in the modified contract ( ie the performance obligations that were unsatisfied or partially 
unsatisfied immediately after the modification ) . 


Contract costs 


Incremental costs of obtaining a contract 
An entity shall recognise as an asset the incremental costs of obtaining a contract with a customer if the 
entity expects to recover those costs. 
The incremental costs of obtaining a contract are those costs that an entity incurs to obtain a contract with a 
customer that it would not have incurred if the contract had not been obtained (for example, a sales 
commission ). 
Costs to obtain a contract that would have been incurred regardless of whether the contract was obtained shall 
be recognised as an expense when incurred , unless those costs are explicitly chargeable to the customer 
regardless of whether the contract is obtained . 
As a practical expedient, an entity may recognise the incremental costs of obtaining a contract as an expense 
when incurred if the amortisation period of the asset that the entity otherwise would have recognised is one year 
or less . 


Costs to fulfil a contract 


If the costs incurred in fulfilling a contract with a customer are not within the scope of another Standard 
(for example, Ind AS 2 , Inventories , Ind AS 16 , Property , Plant and Equipment or Ind AS 38 , Intangible 
Assets), an entity shall recognise an asset from the costs incurred to fulfil a contract only if those costs 
meet all of the following criteria : 


(a ) 


the costs relate directly to a contract or to an anticipated contract that the entity can specifically 
identify (for example , costs relating to services to be provided under renewal of an existing 
contract or costs of designing an asset to be transferred under a specific contract that has not yet 
been approved ); 
the costs generate or enhance resources of the entity that will be used in satisfying (or in 

continuing to satisfy ) performance obligations in the future; and 
(e) the costs are expected to be recovered . 
For costs incurred in fulfilling a contract with a customer that are within the scope of another Standard , an entity 
shall account for those costs in accordance with those other Standards . 


(b ) 


(a ) 


(d ) 


Costs that relate directly to a contract (or a specific anticipated contract) include any of the following : 

direct labour (for example, salaries and wages of employees who provide the promised services directly 
to the customer ); 
direct materials ( for example , supplies used in providing the promised services to a customer); 
allocations of costs that relate directly to the contract or to contract activities (for example , costs of 
contract management and supervision , insurance and depreciation of tools and equipment used in 
fulfilling the contract); 

costs that are explicitly chargeable to the customer under the contract ; and 
(e) other costs that are incurred only because an entity entered into the contract (for example , payments to 

subcontractors ). 
An entity shall recognise the following costs as expenses when incurred : 
(a ) general and administrative costs (unless those costs are explicitly chargeable to the customer under the 

contract , in which case an entity shall evaluate those costs in accordance with paragraph 97 ); 
costs of wasted materials, labour or other resources to fulfil the contract that were not reflected in the 
price of the contract; 
costs that relate to satisfied performance obligations (or partially satisfied performance obligations) in 
the contract (ie costs that relate to past performance ); and 
costs for which an entity cannot distinguish whether the costs relate to unsatisfied performance 
obligations or to satisfied performance obligations (or partially satisfied performance obligations). 
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101 


(a ) 


Amortisation and impairment 
An asset recognised in accordance with paragraph 91 or 95 shall be amortised on a systematic basis that is 
consistent with the transfer to the customer of the goods or services to which the asset relates. The asset may 
relate to goods or services to be transferred under a specific anticipated contract (as described in paragraph 
95 (a )). 
An entity shall update the amortisation to reflect a significant change in the entity s expected timing of transfer 
to the customer of the goods or services to which the asset relates. Such a change shall be accounted for as a 
change in accounting estimate in accordance with Ind AS 8 . 
An entity shall recognise an impairment loss in profit or loss to the extent that the carrying amount of an asset 
recognised in accordance with paragraph 91 or 95 exceeds: 

the remaining amount of consideration that the entity expects to receive in exchange for the goods or 

services to which the asset relates ; less 
(b ) 

the costs that relate directly to providing those goods or services and that have not been recognised as 

expenses ( see paragraph 97 ). 
For the purposes of applying paragraph 101 to determine the amount of consideration that an entity expects to 
receive , an entity shall use the principles for determining the transaction price ( except for the requirements in 
paragraphs 56 - 58 on constraining estimates of variable consideration ) and adjust that amount to reflect the 
effects of the customer s credit risk . 
Before an entity recognises an impairment loss for an asset recognised in accordance with paragraph 91 or 95 , 
the entity shall recognise any impairment loss for assets related to the contract that are recognised in accordance 
with another Standard ( for example, Ind AS 2 , Ind AS 16 and Ind AS 38 ). After applying the impairment test in 
paragraph 101, an entity shall include the resulting carrying amount of the asset recognised in accordance with 
paragraph 91 or 95 in the carrying amount of the cash - generating unit to which it belongs for the purpose of 
applying Ind AS 36 , Impairment of Assets, to that cash - generating unit. 
An entity shall recognise in profit or loss a reversal of some or all of an impairment loss previously recognised 
in accordance with paragraph 101 when the impairment conditions no longer exist or have improved . The 
increased carrying amount of the asset shall not exceed the amount that would have been determined (net of 
amortisation ) if no impairment loss had been recognised previously . 
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Presentation 
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When either party to a contract has performed , an entity shall present the contract in the balance sheet as 
a contract asset or a contract liability , depending on the relationship between the entity s performance 
and the customer s payment. An entity shall present any unconditional rights to consideration separately 
as a receivable. 
If a customer pays consideration , or an entity has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a 
receivable ), before the entity transfers a good or service to the customer, the entity shall present the contract as a 
contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier ). A contract liability is 
an entity s obligation to transfer goods or services to a customer for which the entity has received consideration 
(or an amount of consideration is due ) from the customer . 
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If an entity performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or 
before payment is due , the entity shall present the contract as a contract asset, excluding any amounts presented 
as a receivable. A contract asset is an entity s right to consideration in exchange for goods or services that the 
entity has transferred to a customer. An entity shall assess a contract asset for impairment in accordance with 
Ind AS 109 . An impairment of a contract asset shall be measured, presented and disclosed on the same basis as a 
financial asset that is within the scope of Ind AS 109 (see also paragraph 113 (b )). 
A receivable is an entity s right to consideration that is unconditional. A right to consideration is unconditional 
if only the passage of time is required before payment of that consideration is due . For example , an entity would 
recognise a receivable if it has a present right to payment even though that amount may be subject to refund in 
the future . An entity shall account for a receivable in accordance with Ind AS 109. Upon initial recognition of a 
receivable from a contract with a customer, any difference between the measurement of the receivable in 
accordance with Ind AS 109 and the corresponding amount of revenue recognised shall be presented as an 
expense (for example , as an impairment loss). 
This Standard uses the terms “contract asset and “ contract liability but does not prohibit an entity from using 
alternative descriptions in the balance sheet for those items. If an entity uses an alternative description for a 
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contract asset, the entity shall provide sufficient information for a user of the financial statements to distinguish 
between receivables and contract assets. 

An entity shall present separately the amount of excise duty included in the revenue recognised in the 
statement of profit and loss . 


109AA 


Disclosure 


110 


The objective of the disclosure requirements is for an entity to disclose sufficient information to enable 
users of financial statements to understand the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and 
cash flows arising from contracts with customers. To achieve that objective, an entity shall disclose 
qualitative and quantitative information about all of the following : 
(a ) 

its contracts with customers ( see paragraphs 113 – 122 ); 
the significant judgements, and changes in the judgements, made in applying this Standard to 
those contracts (see paragraphs 123 – 126 ) ; and 
any assets recognised from the costs to obtain or fulfil a contract with a customer in accordance 

with paragraph 91 or 95 (see paragraphs 127 – 128 ). 
An entity shall consider the level of detail necessary to satisfy the disclosure objective and how much emphasis 
to place on each of the various requirements . An entity shall aggregate or disaggregate disclosures so that useful 
information is not obscured by either the inclusion of a large amount of insignificant detail or the aggregation of 
items that have substantially different characteristics . 


(c ) 
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An entity need not disclose information in accordance with this Standard if it has provided the information in 
accordance with another Standard . 
Contracts with customers 
An entity shall disclose all of the following amounts for the reporting period unless those amounts are presented 
separately in the statement of profit and loss in accordance with other Standards: 
(a ) revenue recognised from contracts with customers, which the entity shall disclose separately from its 

other sources of revenue; and 


(b ) any impairment losses recognised (in accordance with Ind AS 109) on any receivables or contract 

assets arising from an entity s contracts with customers, which the entity shall disclose separately from 

impairment losses from other contracts . 
Disaggregation of revenue 
An entity shall disaggregate revenue recognised from contracts with customers into categories that depict how 
the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows are affected by economic factors. An 
entity shall apply the guidance in paragraphs B87 - B89 when selecting the categories to use to disaggregate 
revenue . 
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In addition , an entity shall disclose sufficient information to enable users of financial statements to understand 
the relationship between the disclosure of disaggregated revenue ( in accordance with paragraph 114 ) and 
revenue information that is disclosed for each reportable segment, if the entity applies Ind AS 108 , Operating 
Segments. 
Contract balances 
An entity shall disclose all of the following: 
( a ) the opening and closing balances of receivables, contract assets and contract liabilities from contracts 

with customers, if not otherwise separately presented or disclosed ; 
(b ) revenue recognised in the reporting period that was included in the contract liability balance at the 

beginning of the period ; and 
(c) revenue recognised in the reporting period from performance obligations satisfied ( or partially 

satisfied ) in previous periods ( for example, changes in transaction price ). 
An entity shall explain how the timing of satisfaction of its performance obligations ( see paragraph 119 (a )) 
relates to the typical timing of payment (see paragraph 119 (b )) and the effect that those factors have on the 
contract asset and the contract liability balances . The explanation provided may use qualitative information . 
An entity shall provide an explanation of the significant changes in the contract asset and the contract liability 
balances during the reporting period . The explanation shall include qualitative and quantitative information . 
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(a ) 


(b ) 


Examples of changes in the entity s balances of contract assets and contract liabilities include any of the 
following: 

changes due to business combinations ; 
cumulative catch -up adjustments to revenue that affect the corresponding contract asset or contract 
liability , including adjustments arising from a change in the measure of progress, a change in an 
estimate of the transaction price ( including any changes in the assessment of whether an estimate of 

variable consideration is constrained ) or a contract modification ; 
(c ) 

impairment of a contract asset ; 
a change in the time frame for a right to consideration to become unconditional ( ie for a contract asset 
to be reclassified to a receivable ); and 


a change in the time frame for a performance obligation to be satisfied (ie for the recognition of 
revenue arising from a contract liability ). 


119 


(a ) 


(d ) 


120 


Performance obligations 
An entity shall disclose information about its performance obligations in contracts with customers, including a 
description of all of the following : 

when the entity typically satisfies its performance obligations (for example , upon shipment, upon 
delivery , as services are rendered or upon completion of service ), including when performance 

obligations are satisfied in a bill -and -hold arrangement; 
(b ) the significant payment terms (for example , when payment is typically due, whether the contract has a 

significant financing component, whether the consideration amount is variable and whether the 
estimate of variable consideration is typically constrained in accordance with paragraphs 56 – 58); 
the nature of the goods or services that the entity has promised to transfer, highlighting any 
performance obligations to arrange for another party to transfer goods or services (ie if the entity is 
acting as an agent) ; 

obligations for returns, refunds and other similar obligations ; and 
(e ) types of warranties and related obligations . 
Transaction price allocated to the remaining performance obligations 
An entity shall disclose the following information about its remaining performance obligations : 
(a ) the aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are 

unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period; and 
(b ) an explanation of when the entity expects to recognise as revenue the amount disclosed in accordance 
with paragraph 120 (a ), which the entity shall disclose in either of the following ways : 

on a quantitative basis using the time bands that would be most appropriate for the duration of 

the remaining performance obligations; or 
( ii ) by using qualitative information . 
As a practical expedient, an entity need not disclose the information in paragraph 120 for a performance 
obligation if either of the following conditions is met: 
( a ) the performance obligation is part of a contract that has an original expected duration of one year or 

less; or 
(b ) 

the entity recognises revenue from the satisfaction of the performance obligation in accordance with 

paragraph B16 . 
An entity shall explain qualitatively whether it is applying the practical expedient in paragraph 121 and whether 
any consideration from contracts with customers is not included in the transaction price and , therefore , not 
included in the information disclosed in accordance with paragraph 120 . For example, an estimate of the 
transaction price would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained ( see 
paragraphs 56 –58). 
Significant judgements in the application of this Standard 
An entity shall disclose the judgements , and changes in the judgements, made in applying this Standard that 
significantly affect the determination of the amount and timing of revenue from contracts with customers. In 
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particular, an entity shall explain the judgements , and changes in the judgements, used in determining both of 
the following: 
(a ) the timing of satisfaction of performance obligations (see paragraphs 124 – 125 ) ; and 
(b ) the transaction price and the amounts allocated to performance obligations (see paragraph 126 ). 
Determining the timing of satisfaction of performance obligations 
For performance obligations that an entity satisfies over time, an entity shall disclose both of the following : 
(a ) 

the methods used to recognise revenue (for example , a description of the output methods or input 

methods used and how those methods are applied ); and 
(b ) an explanation of why the methods used provide a faithful depiction of the transfer of goods or 

services. 


124 


(a ) 


125 For performance obligations satisfied at a point in time, an entity shall disclose the significant judgements made 

in evaluating when a customer obtains control of promised goods or services. 

Determining the transaction price and the amounts allocated to performance obligations 
126 An entity shall disclose information about the methods, inputs and assumptions used for all of the following : 

determining the transaction price , which includes, but is not limited to , estimating variable 
consideration , adjusting the consideration for the effects of the time value of money and measuring 
non - cash consideration ; 
assessing whether an estimate of variable consideration is constrained ; 
allocating the transaction price , including estimating stand -alone selling prices of promised goods or 
services and allocating discounts and variable consideration to a specific part of the contract (if 

applicable ); and 
(d ) measuring obligations for returns, refunds and other similar obligations. 
126AA An entity shall reconcile the amount of revenue recognised in the statement of profit and loss with the 

contracted price showing separately each of the adjustments made to the contract price, for example , on account 
of discounts , rebates, refunds, credits , price concessions, incentives, performance bonuses, etc ., specifying the 
nature and amount of each such adjustment separately . 

Assets recognised from the costs to obtain or fulfil a contract with a customer 
127 An entity shall describe both of the following : 
(a ) the judgements made in determining the amount of the costs incurred to obtain or fulfil a contract with 

a customer ( in accordance with paragraph 91 or 95) ; and 
(b ) the method it uses to determine the amortisation for each reporting period . 
An entity shall disclose all of the following : 
(a ) the closing balances of assets recognised from the costs incurred to obtain or fulfil a contract with a 

customer ( in accordance with paragraph 91 or 95 ), by main category of asset ( for example , costs to 

obtain contracts with customers , pre -contract costs and setup costs ); and 
(b ) the amount of amortisation and any impairment losses recognised in the reporting period . 
Practical expedients 
If an entity elects to use the practical expedient in either paragraph 63 ( about the existence of a significant 
financing component) or paragraph 94 (about the incremental costs of obtaining a contract), the entity shall 

disclose that fact. 
Appendix A 
Defined terms 
This appendix is an integral part of the Standard . 


129 


contract 


An agreement between two or more parties that creates enforceable rights and 
obligations. 
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contract asset 


An entity s right to consideration in exchange for goods or services that the entity 
has transferred to a customer when that right is conditioned on something other 
than the passage of time 
( for example, the entity s future performance ). 
An entity s obligation to transfer goods or services to a customer for which the 
entity has received consideration (or the amount is due ) from the customer. 


contract liability 


customer 


income 


performance 
obligation 


A party that has contracted with an entity to obtain goods or services that are an 
output of the entity s ordinary activities in exchange for consideration . 
Increases in economic benefits during the accounting period in the form of 
inflows or enhancements of assets or decreases of liabilities that result in an 
increase in equity, other than those relating to contributions from equity 
participants . 
A promise in a contract with a customer to transfer to the customer either: 
(a ) a good or service ( or a bundle of goods or services ) that is distinct ; or 
(b ) 

a series of distinct goods or services that are substantially the same and 

that have the same pattern of transfer to the customer . 
Income arising in the course of an entity s ordinary activities . 
The price atwhich an entity would sell a promised good or service separately to a 
customer . 


revenue 


stand - alone selling 
price 
(of a good or service ) 
transaction price 
(for a contract with a 


The amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange 
for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts 
collected on behalf of third parties . 


customer ) 


(a ) 
(b ) 


Appendix B 

Application Guidance 
This appendix is an integral part of the Standard . It describes the application of paragraphs 1 - 129 and has the same 
authority as the other parts of the Standard . 
B1 This application guidance is organised into the following categories: 

performance obligations satisfied over time (paragraphs B2 - B13 ); 
methods for measuring progress towards complete satisfaction of a performance obligation (paragraphs 
B14 - B19 ); 
sale with a right of return (paragraphs B20 - B27); 
warranties (paragraphs B28 - B33); 
principal versus agent considerations (paragraphs B34 – B38 ); 
customer options for additional goods or services (paragraphs B39 – B43) ; 
customers unexercised rights (paragraphs B44 - B47 ); 
non -refundable upfront fees ( and some related costs ) (paragraphs B48 – B51); 
licensing (paragraphs B52 – 163B) ; 
repurchase agreements (paragraphs B64– B76 ) ; 
consignment arrangements (paragraphs B77 –B78 ); 
bill-and -hold arrangements (paragraphs B79 – B82 ); 
customer acceptance (paragraphs B83 – 186 ); and 
disclosure of disaggregated revenue (paragraphs B87 –B89 ). 
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B2 


Performance obligations satisfied over time 
In accordance with paragraph 35 , a performance obligation is satisfied over time if one of the following criteria 
is met: 


(a ) 


the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity s performance 
as the entity performs ( see paragraphs B3 - B4 ) ; 


(b ) 


the entity s performance creates or enhances an asset ( for example , work in progress) that the customer 
controls as the asset is created or enhanced (see paragraph B5); or 
the entity s performance does not create an asset with an alternative use to the entity (see paragraphs 
B6 - B8 ) and the entity has an enforceable right to payment for performance completed to date ( see 
paragraphs B9 - B13 ). 


completed to date 


B3 


B4 


(b ) 


B5 


Simultaneous receipt and consumption of the benefits of the entity s performance ( paragraph 35 (a )) 
For some types of performance obligations, the assessment of whether a customer receives the benefits of an 
entity s performance as the entity performs and simultaneously consumes those benefits as they are received 
will be straightforward . Examples include routine or recurring services (such as a cleaning service ) in which the 
receipt and simultaneous consumption by the customer of the benefits of the entity s performance can be readily 
identified . 
For other types of performance obligations, an entity may not be able to readily identify whether a customer 
simultaneously receives and consumes the benefits from the entity s performance as the entity performs. In 
those circumstances, a performance obligation is satisfied over time if an entity determines that another entity 
would not need to substantially re -perform the work that the entity has completed to date if that other entity 
were to fulfil the remaining performance obligation to the customer. In determining whether another entity 
would not need to substantially re - perform the work the entity has completed to date , an entity shall make both 
of the following assumptions : 
(a ) disregard potential contractual restrictions or practical limitations that otherwise would prevent the 

entity from transferring the remaining performance obligation to another entity ; and 
presume that another entity fulfilling the remainder of the performance obligation would not have the 
benefit of any asset that is presently controlled by the entity and that would remain controlled by the 

entity if the performance obligation were to transfer to another entity . 
Customer controls the asset as it is created or enhanced ( paragraph 35 (b )) 
In determining whether a customer controls an asset as it is created or enhanced in accordance with paragraph 
35 (b ), an entity shall apply the requirements for control in paragraphs 31 – 34 and 38. The asset that is being 
created or enhanced (for example , a work -in - progress asset) could be either tangible or intangible . 
Entity s performance does not create an asset with an alternative use ( paragraph 35 (c )) 
In assessing whether an asset has an alternative use to an entity in accordance with paragraph 36 , an entity shall 
consider the effects of contractual restrictions and practical limitations on the entity s ability to readily direct 
that asset for another use , such as selling it to a different customer. The possibility of the contract with the 
customer being terminated is not a relevant consideration in assessing whether the entity would be able to 
readily direct the asset for another use . 
A contractual restriction on an entity s ability to direct an asset for another use must be substantive for the asset 
not to have an alternative use to the entity . A contractual restriction is substantive if a customer could enforce its 
rights to the promised asset if the entity sought to direct the asset for another use. In contrast, a contractual 
restriction is not substantive if, for example , an asset is largely interchangeable with other assets that the entity 
could transfer to another customer without breaching the contract and without incurring significant costs that 
otherwise would not have been incurred in relation to that contract. 
A practical limitation on an entity s ability to direct an asset for another use exists if an entity would incur 
significant economic losses to direct the asset for another use . A significant economic loss could arise because 
the entity either would incur significant costs to rework the asset or would only be able to sell the asset at a 
significant loss . For example, an entity may be practically limited from redirecting assets that either have design 
specifications that are unique to a customer or are located in remote areas. 
Right to payment for performance completed to date ( paragraph 35 (c)) 
In accordance with paragraph 37 , an entity has a right to payment for performance completed to date if the 
entity would be entitled to an amount that at least compensates the entity for its performance completed to date 
in the event that the customer or another party terminates the contract for reasons other than the entity s failure 


B6 


B7 


B8 


B9 
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to perform as promised . An amount that would compensate an entity for performance completed to date would 
be an amount that approximates the selling price of the goods or services transferred to date ( for example , 
recovery of the costs incurred by an entity in satisfying the performance obligation plus a reasonable profit 
margin ) rather than compensation for only the entity s potential loss of profit if the contract were to be 
terminated . Compensation for a reasonable profit margin need not equal the profit margin expected if the 
contract was fulfilled as promised , but an entity should be entitled to compensation for either of the following 
amounts : 


(a ) 


a proportion of the expected profit margin in the contract that reasonably reflects the extent of the 
entity s performance under the contract before termination by the customer (or another party); or 
a reasonable return on the entity s cost of capital for similar contracts ( or the entity s typical operating 
margin for similar contracts) if the contract-specific margin is higher than the return the entity usually 
generates from similar contracts . 


B10 


B11 


An entity s right to payment for performance completed to date need not be a present unconditional right to 
payment. In many cases, an entity will have an unconditional right to payment only at an agreed -upon milestone 
or upon complete satisfaction of the performance obligation . In assessing whether it has a right to payment for 
performance completed to date , an entity shall consider whether it would have an enforceable right to demand or 
retain payment for performance completed to date if the contract were to be terminated before completion for 
reasons other than the entity s failure to perform as promised . 
In some contracts, a customer may have a right to terminate the contract only at specified times during the life of 
the contract or the customer might not have any right to terminate the contract. If a customer acts to terminate a 
contract without having the right to terminate the contract at that time ( including when a customer fails to 
perform its obligations as promised ) , the contract (or other laws) might entitle the entity to continue to transfer 
to the customer the goods or services promised in the contract and require the customer to pay the consideration 
promised in exchange for those goods or services . In those circumstances , an entity has a right to payment for 
performance completed to date because the entity has a right to continue to perform its obligations in accordance 
with the contract and to require the customer to perform its obligations (which include paying the promised 
consideration ) . 


B12 


(a ) 


(c ) 


B13 


In assessing the existence and enforceability of a right to payment for performance completed to date , an entity 
shall consider the contractual terms as well as any legislation or legal precedent that could supplement or 
override those contractual terms. This would include an assessment of whether: 

legislation , administrative practice or legal precedent confers upon the entity a right to payment for 

performance to date even though that right is not specified in the contract with the customer; 
(b ) relevant legal precedent indicates that similar rights to payment for performance completed to date in 

similar contracts have no binding legal effect; or 
an entity s customary business practices of choosing not to enforce a right to payment has resulted in 
the right being rendered unenforceable in that legal environment. However, notwithstanding that an 
entity may choose to waive its right to payment in similar contracts, an entity would continue to have a 
right to payment to date if, in the contract with the customer, its right to payment for performance to 

date remains enforceable . 
The payment schedule specified in a contract does not necessarily indicate whether an entity has an enforceable 
right to payment for performance completed to date . Although the payment schedule in a contract specifies the 
timing and amount of consideration that is payable by a customer, the payment schedule might not necessarily 
provide evidence of the entity s right to payment for performance completed to date . This is because , for 
example , the contract could specify that the consideration received from the customer is refundable for reasons 
other than the entity failing to perform as promised in the contract . 
Methods for measuring progress towards complete satisfaction of a performance obligation 
Methods that can be used to measure an entity s progress towards complete satisfaction of a performance 
obligation satisfied over time in accordance with paragraphs 35 – 37 include the following: 
(a ) output methods ( see paragraphs B15 - B17 ); and 
(b ) input methods (see paragraphs B18 -B19 ). 
Outputmethods 


B14 


B15 


Output methods recognise revenue on the basis of directmeasurements of the value to the customer of the goods 
or services transferred to date relative to the remaining goods or services promised under the contract. Output 
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methods include methods such as surveys of performance completed to date , appraisals of results achieved , 
milestones reached , time elapsed and units produced or units delivered . When an entity evaluates whether to 
apply an output method to measure its progress, the entity shall consider whether the output selected would 
faithfully depict the entity s performance towards complete satisfaction of the performance obligation . An 
output method would not provide a faithful depiction of the entity s performance if the output selected would 
fail to measure some of the goods or services for which control has transferred to the customer. For example , 
output methods based on units produced or units delivered would not faithfully depict an entity s performance in 
satisfying a performance obligation if, at the end of the reporting period, the entity s performance has produced 
work in progress or finished goods controlled by the customer that are not included in the measurement of the 
output. 


B16 


As a practical expedient, if an entity has a right to consideration from a customer in an amount that corresponds 
directly with the value to the customer of the entity s performance completed to date ( for example , a service 
contract in which an entity bills a fixed amount for each hour of service provided), the entity may recognise 
revenue in the amount to which the entity has a right to invoice . 


B17 


The disadvantages of output methods are that the outputs used to measure progress may not be directly 
observable and the information required to apply them may not be available to an entity without undue cost. 
Therefore , an input method may be necessary . 


Input methods 


B18 


Inputmethods recognise revenue on the basis of the entity s efforts or inputs to the satisfaction of a performance 
obligation (for example , resources consumed , labour hours expended , costs incurred , time elapsed or machine 
hours used ) relative to the total expected inputs to the satisfaction of that performance obligation . If the entity s 
efforts or inputs are expended evenly throughout the performance period , it may be appropriate for the entity to 
recognise revenue on a straight-line basis . 


B19 


A shortcoming of inputmethods is that there may not be a direct relationship between an entity s inputs and the 
transfer of control of goods or services to a customer. Therefore , an entity shall exclude from an input method 
the effects of any inputs that, in accordance with the objective of measuring progress in paragraph 39, do not 
depict the entity s performance in transferring control of goods or services to the customer. For instance , when 
using a cost- based inputmethod, an adjustment to the measure of progress may be required in the following 
circumstances : 


(a ) 


When a cost incurred does not contribute to an entity s progress in satisfying the performance 
obligation . For example , an entity would not recognise revenue on the basis of costs incurred that are 
attributable to significant inefficiencies in the entity s performance that were not reflected in the price 
of the contract (for example , the costs of unexpected amounts of wasted materials , labour or other 
resources that were incurred to satisfy the performance obligation ). 


When a cost incurred is not proportionate to the entity s progress in satisfying the performance 
obligation . In those circumstances, the best depiction of the entity s performance may be to adjust the 
input method to recognise revenue only to the extent of that cost incurred . For example , a faithful 
depiction of an entity s performance might be to recognise revenue at an amount equal to the cost of a 
good used to satisfy a performance obligation if the entity expects at contract inception that all of the 
following conditions would be met: 


the good is not distinct; 
the customer is expected to obtain control of the good significantly before receiving services 
related to the good ; 


( iii ) 


the cost of the transferred good is significant relative to the total expected costs to completely 
satisfy the performance obligation ; and 


(iv ) 

the entity procures the good from a third party and is not significantly involved in designing 
and manufacturing the good (but the entity is acting as a principal in accordance with 

paragraphs B34 -B38 ). 
Sale with a right of return 


B20 


In some contracts, an entity transfers control of a product to a customer and also grants the customer the right to 
return the product for various reasons ( such as dissatisfaction with the product) and receive any combination of 
the following : 
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a full or partial refund of any consideration paid ; 

a credit that can be applied against amounts owed , or that will be owed , to the entity ; and 
(c ) another product in exchange. 
B20AA In some contracts , an entity transfers control of a product to a customer with an unconditional right of return . In 

such cases , the recognition of revenue shall be as per the substance of the arrangement. Where the substance is 
that of a consignment sale, the entity shall account for such a contract as per the provisions of paragraph B77 of 
this Appendix . In other cases, the accounting for contracts with customers shall be as per paragraphs B21-B27 . 
To account for the transfer of products with a right of return (and for some services that are provided subject to a 
refund), an entity shall recognise all of the following : 
(a) revenue for the transferred products in the amount of consideration to which the entity expects to be 

entitled (therefore , revenue would not be recognised for the products expected to be returned ); 


B21 


B22 


B23 


B24 


B25 


a refund liability ; and 
an asset (and corresponding adjustment to cost of sales) for its right to recover products from customers 

on settling the refund liability. 
An entity s promise to stand ready to accept a returned product during the return period shall not be accounted 
for as a performance obligation in addition to the obligation to provide a refund . 
An entity shall apply the requirements in paragraphs 47 –72 (including the requirements for constraining 
estimates of variable consideration in paragraphs 56 –58 ) to determine the amount of consideration to which the 
entity expects to be entitled ( ie excluding the products expected to be returned). For any amounts received ( or 
receivable ) for which an entity does not expect to be entitled , the entity shall not recognise revenue when it 
transfers products to customers but shall recognise those amounts received (or receivable ) as a refund liability . 
Subsequently , at the end of each reporting period , the entity shall update its assessment of amounts for which it 
expects to be entitled in exchange for the transferred products and make a corresponding change to the 
transaction price and, therefore , in the amount of revenue recognised . 
An entity shall update the measurement of the refund liability at the end of each reporting period for changes in 
expectations about the amount of refunds. An entity shall recognise corresponding adjustments as revenue (or 
reductions of revenue ). 
An asset recognised for an entity s right to recover products from a customer on settling a refund liability shall 
initially be measured by reference to the former carrying amount of the product (for example , inventory ) less 
any expected costs to recover those products (including potential decreases in the value to the entity of returned 
products ). At the end of each reporting period , an entity shall update the measurement of the asset arising from 
changes in expectations about products to be returned . An entity shall present the asset separately from the 
refund liability. 
Exchanges by customers of one product for another of the same type , quality , condition and price (for example, 
one colour or size for another ) are not considered returns for the purposes of applying this Standard . 
Contracts in which a customer may return a defective product in exchange for a functioning product shall be 
evaluated in accordance with the guidance on warranties in paragraphs B28 – B33 . 
Warranties 
It is common for an entity to provide (in accordance with the contract, the law or the entity s customary business 
practices ) a warranty in connection with the sale of a product (whether a good or service ). The nature of a 
warranty can vary significantly across industries and contracts . Some warranties provide a customer with 
assurance that the related product will function as the parties intended because it complies with agreed -upon 
specifications. Other warranties provide the customer with a service in addition to the assurance that the product 
complies with agreed - upon specifications. 
If a customer has the option to purchase a warranty separately (for example, because the warranty is priced or 
negotiated separately ), the warranty is a distinct service because the entity promises to provide the service to the 
customer in addition to the product that has the functionality described in the contract. In those circumstances , 
an entity shall account for the promised warranty as a performance obligation in accordance with paragraphs 
22 – 30 and allocate a portion of the transaction price to that performance obligation in accordance with 
paragraphs 73 – 86 . 
If a customer does not have the option to purchase a warranty separately, an entity shall account for the warranty 
in accordance with Ind AS 37 , Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, unless the promised 


B26 


B27 


B28 


B29 


B30 
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B31 


warranty , or a part of the promised warranty , provides the customer with a service in addition to the assurance 
that the product complies with agreed - upon specifications. 
In assessing whether a warranty provides a customer with a service in addition to the assurance that the product 
complies with agreed -upon specifications, an entity shall consider factors such as: 
(a ) Whether the warranty is required by law — if the entity is required by law to provide a warranty , the 

existence of that law indicates that the promised warranty is not a performance obligation because such 

requirements typically exist to protect customers from the risk of purchasing defective products. 
(b ) The length of the warranty coverage period — the longer the coverage period , the more likely it is that 

the promised warranty is a performance obligation because it is more likely to provide a service in 

addition to the assurance that the product complies with agreed -upon specifications. 
(c ) The nature of the tasks that the entity promises to perform — if it is necessary for an entity to perform 

specified tasks to provide the assurance that a product complies with agreed - upon specifications ( for 
example , a return shipping service for a defective product), then those tasks likely do not give rise to a 
performance obligation . 


B32 If a warranty , or a part of a warranty , provides a customer with a service in addition to the assurance that the 

product complies with agreed - upon specifications , the promised service is a performance obligation . Therefore , 
an entity shall allocate the transaction price to the product and the service . If an entity promises both an 
assurance -type warranty and a service -type warranty but cannot reasonably account for them separately , the 

entity shall account for both of the warranties together as a single performance obligation . 
B33 A law that requires an entity to pay compensation if its products cause harm or damage does not give rise to a 

performance obligation . For example, a manufacturer might sell products in a jurisdiction in which the law 
holds the manufacturer liable for any damages ( for example , to personal property ) that might be caused by a 
consumer using a product for its intended purpose . Similarly , an entity s promise to indemnify the customer for 
liabilities and damages arising from claims of patent, copyright, trademark or other infringement by the entity s 
products does not give rise to a performance obligation. The entity shall account for such obligations in 
accordance with Ind AS 37 . 

Principal versus agent considerations 
B34 When another party is involved in providing goods or services to a customer, the entity shall determine whether the 

nature of its promise is a performance obligation to provide the specified goods or services itself (ie the entity is a 
principal) or to arrange for those goods or services to be provided by the other party ( ie the entity is an agent ). An 
entity determines whether it is a principal or an agent for each specified good or service promised to the customer. A 
specified good or service is a distinct good or service (or a distinct bundle of goods or services) to be provided to the 
customer ( see paragraphs 27 – 30 ). If a contract with a customer includes more than one specified good or service , an 

entity could be a principal for some specified goods or services and an agent for others . 
B34A To determine the nature of its promise (as described in paragraph B34 ), the entity shall : 

(a ) identify the specified goods or services to be provided to the customer (which , for example , could be a right to a 

good or service to be provided by another party (see paragraph 26 )); and 
(b ) assess whether it controls (as described in paragraph 33 ) each specified good or service before that good or 

service is transferred to the customer. 
B35 An entity is a principal if it controls the specified good or service before that good or service is transferred to a 

customer. However, an entity does not necessarily control a specified good if the entity obtains legal title to that 
good only momentarily before legal title is transferred to a customer. An entity that is a principal may satisfy 
its performance obligation to provide the specified good or service itself or it may engage another party (for 

example, a subcontractor) to satisfy some or all of the performance obligation on its behalf. 
B35A When another party is involved in providing goods or services to a customer, an entity that is a principal obtains 

control of any one of the following: 
( a ) a good or another asset from the other party that it then transfers to the customer. 

a right to a service to be performed by the other party , which gives the entity the ability to direct that party to 

provide the service to the customer on the entity s behalf. 
(c ) a good or service from the other party that it then combines with other goods or services in providing the 

specified good or service to the customer. For example , if an entity provides a significant service of 
integrating goods or services ( see paragraph 29 ( a )) provided by another party into the specified good or 
service for which the customer has contracted , the entity controls the specified good or service before that 
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B35B 


B36 


good or service is transferred to the customer. This is because the entity first obtains control of the inputs to 
the specified good or service (which includes goods or services from other parties) and directs their use to 

create the combined output that is the specified good or service . 
When ( or as ) an entity that is a principal satisfies a performance obligation , the entity recognises revenue in the 
gross amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for the specified good or service 
transferred . 
An entity is an agent if the entity s performance obligation is to arrange for the provision of the specified good 
or service by another party . An entity that is an agent does not control the specified good or service provided by 
another party before that good or service is transferred to the customer. When (or as ) an entity that is an agent 
satisfies a performance obligation , the entity recognises revenue in the amount of any fee or commission to 
which it expects to be entitled in exchange for arranging for the specified goods or services to be provided by 
the other party. An entity s fee or commission might be the net amount of consideration that the entity retains 
after paying the other party the consideration received in exchange for the goods or services to be provided by 
that party . 
Indicators that an entity controls the specified good or service before it is transferred to the customer (and is 
therefore a principal (see paragraph B35 )) include , but are not limited to , the following : 
(a ) the entity is primarily responsible for fulfilling the promise to provide the specified good or service . 

This typically includes responsibility for the acceptability of the specified good or service (for example , 
primary responsibility for the good or service meeting customer specifications ). If the entity is 
primarily responsible for fulfilling the promise to provide the specified good or service , this may 
indicate that the other party involved in providing the specified good or service is acting on the entity s 
behalf. 


B37 


(b ) 


the entity has inventory risk before the specified good or service has been transferred to a customer or 
after transfer of control to the customer ( for example , if the customer has a right of return ). For example , if 
the entity obtains, or commits itself to obtain , the specified good or service before obtaining a contract with 
a customer, thatmay indicate that the entity has the ability to direct the use of, and obtain substantially all 
of the remaining benefits from , the good or service before it is transferred to the customer. 


B374 


(c) the entity has discretion in establishing the price for the specified good or service . Establishing the price 

that the customer pays for the specified good or service may indicate that the entity has the ability to direct 
the use of that good or service and obtain substantially all of the remaining benefits . However, an agent can 
have discretion in establishing prices in some cases. For example , an agent may have some flexibility in 
setting prices in order to generate additional revenue from its service of arranging for goods or services to 

be provided by other parties to customers. 
The indicators in paragraph B37 may be more or less relevant to the assessment of control depending on the nature 
of the specified good or service and the terms and conditions of the contract. In addition , different indicators may 
provide more persuasive evidence in different contracts . 
If another entity assumes the entity s performance obligations and contractual rights in the contract so that the 
entity is no longer obliged to satisfy the performance obligation to transfer the specified good or service to the 
customer ( ie the entity is no longer acting as the principal), the entity shall not recognise revenue for that 
performance obligation . Instead , the entity shall evaluate whether to recognise revenue for satisfying a 
performance obligation to obtain a contract for the other party (ie whether the entity is acting as an agent). 
Customer options for additional goods or services 
Customer options to acquire additional goods or services for free or at a discount come in many forms, including 
sales incentives , customer award credits (or points ), contract renewal options or other discounts on future goods 
or services . 


B38 


B39 


B40 


If, in a contract, an entity grants a customer the option to acquire additional goods or services, that option gives 
rise to a performance obligation in the contract only if the option provides a material right to the customer that it 
would not receive without entering into that contract (for example , a discount that is incremental to the range of 
discounts typically given for those goods or services to that class of customer in that geographical area or 
market ). If the option provides a material right to the customer , the customer in effect pays the entity in advance 
for future goods or services and the entity recognises revenue when those future goods or services are 
transferred or when the option expires . 
If a customer has the option to acquire an additional good or service at a price that would reflect the stand -alone 
selling price for that good or service , that option does not provide the customer with a material right even if the 
option can be exercised only by entering into a previous contract. In those cases , the entity has made a 


B41 
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B42 


marketing offer that it shall account for in accordance with this Standard only when the customer exercises the 
option to purchase the additional goods or services . 
Paragraph 74 requires an entity to allocate the transaction price to performance obligations on a relative stand 
alone selling price basis . If the stand - alone selling price for a customer s option to acquire additional goods or 
services is not directly observable , an entity shall estimate it. That estimate shall reflect the discount that the 
customer would obtain when exercising the option , adjusted for both of the following: 
(a ) any discount that the customer could receive without exercising the option ; and 
(b ) the likelihood that the option will be exercised . 
If a customer has a material right to acquire future goods or services and those goods or services are similar to 
the original goods or services in the contract and are provided in accordance with the terms of the original 
contract , then an entity may , as a practical alternative to estimating the stand -alone selling price of the option , 
allocate the transaction price to the optional goods or services by reference to the goods or services expected to 
be provided and the corresponding expected consideration . Typically , those types of options are for contract 
renewals. 


B43 


Customers unexercised rights 


B44 


B45 


B46 


B47 


B48 


In accordance with paragraph 106 , upon receipt of a prepayment from a customer, an entity shall recognise a 
contract liability in the amount of the prepayment for its performance obligation to transfer, or to stand ready to 
transfer , goods or services in the future . An entity shall derecognise that contract liability (and recognise 
revenue) when it transfers those goods or services and , therefore , satisfies its performance obligation . 
A customer s non -refundable prepayment to an entity gives the customer a right to receive a good or service in 
the future (and obliges the entity to stand ready to transfer a good or service ). However, customers may not 
exercise all of their contractual rights . Those unexercised rights are often referred to as breakage . 
If an entity expects to be entitled to a breakage amount in a contract liability , the entity shall recognise the 
expected breakage amount as revenue in proportion to the pattern of rights exercised by the customer. If an 
entity does not expect to be entitled to a breakage amount, the entity shall recognise the expected breakage 
amount as revenue when the likelihood of the customer exercising its remaining rights becomes remote . To 
determine whether an entity expects to be entitled to a breakage amount, the entity shall consider the 
requirements in paragraphs 56 – 58 on constraining estimates of variable consideration . 
An entity shall recognise a liability (and not revenue ) for any consideration received that is attributable to a 
customer s unexercised rights for which the entity is required to remit to another party , for example, a 
government entity in accordance with applicable unclaimed property laws. 
Non -refundable upfront fees (and some related costs) 
In some contracts, an entity charges a customer a non - refundable upfront fee at or near contract inception . 
Examples include joining fees in health club membership contracts , activation fees in telecommunication 
contracts , setup fees in some services contracts and initial fees in some supply contracts . 
To identify performance obligations in such contracts , an entity shall assess whether the fee relates to the 
transfer of a promised good or service . In many cases, even though a non -refundable upfront fee relates to an 
activity that the entity is required to undertake at or near contract inception to fulfil the contract , that activity 
does not result in the transfer of a promised good or service to the customer (see paragraph 25 ). Instead , the 
upfront fee is an advance payment for future goods or services and , therefore , would be recognised as revenue 
when those future goods or services are provided . The revenue recognition period would extend beyond the 
initial contractual period if the entity grants the customer the option to renew the contract and that option 
provides the customer with a material right as described in paragraph B40 . 
If the non -refundable upfront fee relates to a good or service, the entity shall evaluate whether to account for the 
good or service as a separate performance obligation in accordance with paragraphs 22 – 30 . 
An entity may charge a non- refundable fee in part as compensation for costs incurred in setting up a contract ( or 
other administrative tasks as described in paragraph 25). If those setup activities do not satisfy a performance 
obligation , the entity shall disregard those activities ( and related costs ) when measuring progress in accordance 
with paragraph B19 . That is because the costs of setup activities do not depict the transfer of services to the 
customer . The entity shall assess whether costs incurred in setting up a contract have resulted in an asset that 
shall be recognised in accordance with paragraph 95 . 
Licensing 


B49 


B50 


B51 
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B52 


B53 


A licence establishes a customer s rights to the intellectual property of an entity. Licences of intellectual 
property may include , but are not limited to , licences of any of the following : 
(a ) software and technology ; 

motion pictures, music and other forms ofmedia and entertainment; 
(c ) franchises; and 
(d ) patents, trademarks and copyrights . 
In addition to a promise to grant a licence (or licences) to a customer, an entity may also promise to transfer 
other goods or services to the customer . Those promises may be explicitly stated in the contract or implied by an 
entity s customary business practices, published policies or specific statements ( see paragraph 24 ). As with 
other types of contracts , when a contract with a customer includes a promise to grant a licence ( or licences ) in 
addition to other promised goods or services, an entity applies paragraphs 22 – 30 to identify each of the 
performance obligations in the contract. 
If the promise to grant a licence is not distinct from other promised goods or services in the contract in 
accordance with paragraphs 26 – 30 , an entity shall account for the promise to grant a licence and those other 
promised goods or services together as a single performance obligation . Examples of licences that are not 
distinct from other goods or services promised in the contract include the following: 
(a ) a licence that forms a component of a tangible good and that is integral to the functionality of the good; 

and 


B54 


a licence that the customer can benefit from only in conjunction with a related service (such as an 
online service provided by the entity that enables, by granting a licence, the customer to access 
content) 


B55 


B56 


If the licence is not distinct, an entity shall apply paragraphs 31 – 38 to determine whether the performance 
obligation (which includes the promised licence ) is a performance obligation that is satisfied over time or 
satisfied at a point in time. 
If the promise to grant the licence is distinct from the other promised goods or services in the contract and , 
therefore, the promise to grant the licence is a separate performance obligation , an entity shall determine 
whether the licence transfers to a customer either at a point in time or over time. In making this determination , 
an entity shall consider whether the nature of the entity s promise in granting the licence to a customer is to 
provide the customer with either: 
(a ) a right to access the entity s intellectual property as it exists throughout the licence period ; or 
(b ) a right to use the entity s intellectual property as it exists at the point in time at which the licence is 

granted . 
Determining the nature of the entity s promise 


B57 
B58 


(b ) 


The nature of an entity s promise in granting a licence is a promise to provide a right to access the entity s 
intellectual property if all of the following criteria are met: 
(a ) the contract requires , or the customer reasonably expects , that the entity will undertake activities that 

significantly affect the intellectual property to which the customer has rights (see paragraph B59 and 
B59A ); 
the rights granted by the licence directly expose the customer to any positive or negative effects of the 

entity s activities identified in paragraph B58 (a ); and 
(c) those activities do not result in the transfer of a good or a service to the customer as those activities 

occur (see paragraph 25 ). 
Factors that may indicate that a customer could reasonably expect that an entity will undertake activities that 
significantly affect the intellectual property include the entity s customary business practices, published policies 
or specific statements . Although not determinative , the existence of a shared economic interest (for example , a 
sales -based royalty ) between the entity and the customer related to the intellectual property to which the 
customer has rights may also indicate that the customer could reasonably expect that the entity will undertake 
such activities . 


B59 
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B59A 


B60 


B61 


An entity s activities significantly affect the intellectual property to which the customer has rights when either: 
( a ) those activities are expected to significantly change the form ( for example , the design or content ) or the 

functionality (for example , the ability to perform a function or task ) of the intellectual property ; or 
the ability of the customer to obtain benefit from the intellectual property is substantially derived from , or 
dependent upon , those activities. For example, the benefit from a brand is often derived from , or dependent 

upon , the entity s ongoing activities that support or maintain the value of the intellectual property. 
Accordingly , if the intellectual property to which the customer has rights has significant stand -alone functionality, a 
substantial portion of the benefit of that intellectual property is derived from that functionality . Consequently, the 
ability of the customer to obtain benefit from that intellectual property would not be significantly affected by the 
entity s activities unless those activities significantly change its form or functionality . Types of intellectual property 
that often have significant stand -alone functionality include software , biological compounds or drug formulas, and 
completed media content (for example, films, television shows and music recordings ). 
If the criteria in paragraph B58 are met, an entity shall account for the promise to grant a licence as a 
performance obligation satisfied over time because the customer will simultaneously receive and consume the 
benefit from the entity s performance of providing access to its intellectual property as the performance occurs 
( see paragraph 35 (a )). An entity shall apply paragraphs 39 – 45 to select an appropriate method to measure its 
progress towards complete satisfaction of that performance obligation to provide access . 
If the criteria in paragraph B58 are not met , the nature of an entity s promise is to provide a right to use the 
entity s intellectual property as that intellectual property exists (in terms of form and functionality ) at the point 
in time at which the licence is granted to the customer. This means that the customer can direct the use of, and 
obtain substantially all of the remaining benefits from , the licence at the point in time at which the licence 
transfers. An entity shall account for the promise to provide a right to use the entity s intellectual property as a 
performance obligation satisfied at a point in time. An entity shall apply paragraph 38 to determine the point in 
time at which the licence transfers to the customer. However, revenue cannot be recognised for a licence that 
provides a right to use the entity s intellectual property before the beginning of the period during which the 
customer is able to use and benefit from the licence . For example , if a software licence period begins before an 
entity provides ( or otherwise makes available ) to the customer a code that enables the customer to immediately 
use the software, the entity would not recognise revenue before that code has been provided (or otherwise made 
available ). 
An entity shall disregard the following factors when determining whether a licence provides a right to access the 
entity s intellectual property or a right to use the entity s intellectual property: 

Restrictions of time, geographical region or use — those restrictions define the attributes of the 
promised licence , rather than define whether the entity satisfies its performance obligation at a point in 

time or over time. 
(b ) Guarantees provided by the entity that it has a valid patent to intellectual property and that it will 

defend that patent from unauthorised use — a promise to defend a patent right is not a performance 
obligation because the act of defending a patent protects the value of the entity s intellectual property 
assets and provides assurance to the customer that the licence transferred meets the specifications of the 
licence promised in the contract. 


B62 


(a ) 


whether the entity satis 


B63 


Sales-based or usage -based royalties 
Notwithstanding the requirements in paragraphs 56 – 59, an entity shall recognise revenue for a sales- based or 
usage -based royalty promised in exchange for a licence of intellectual property only when (or as) the later of the 
following events occurs : 

the subsequent sale or usage occurs; and 
(b ) the performance obligation to which some or all of the sales -based or usage- based royalty has been 

allocated has been satisfied (or partially satisfied ). 


( a ) 


" 


B63A 


The requirement for a sales- based or usage -based royalty in paragraph B63 applies when the royalty relates only to 
a licence of intellectual property or when a licence of intellectual property is the predominant item to which the 
royalty relates (for example , the licence of intellectual property may be the predominant item to which the royalty 
relates when the entity has a reasonable expectation that the customer would ascribe significantly more value to the 
licence than to the other goods or services to which the royalty relates). 
When the requirement in paragraph B63A is met, revenue from a sales -based or usage -based royalty shall be 
recognised wholly in accordance with paragraph B63. When the requirement in paragraph B63A is notmet , the 
requirements on variable consideration in paragraphs 50 – 59 apply to the sales-based or usage -based royalty . 
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Repurchase agreements 


B64 


B65 


( c ) 


A repurchase agreement is a contract in which an entity sells an asset and also promises or has the option (either 
in the same contract or in another contract) to repurchase the asset. The repurchased asset may be the asset that 
was originally sold to the customer , an asset that is substantially the same as that asset, or another asset of which 
the asset that was originally sold is a component. 
Repurchase agreements generally come in three forms: 
(a) an entity s obligation to repurchase the asset (a forward ); 

an entity s right to repurchase the asset (a call option ); and 

an entity s obligation to repurchase the asset at the customer s request (a put option ). 
A forward or a call option 
If an entity has an obligation or a right to repurchase the asset (a forward or a call option ), a customer does not 
obtain control of the asset because the customer is limited in its ability to direct the use of, and obtain 
substantially all of the remaining benefits from , the asset even though the customer may have physical 
possession of the asset . Consequently , the entity shall account for the contract as either of the following : 
(a ) 

a lease in accordance with Ind AS 17 , Leases, if the entity can or must repurchase the asset for an 

amount that is less than the original selling price of the asset; or 
(b ) 

a financing arrangement in accordance with paragraph B68 if the entity can or must repurchase the 
asset for an amount that is equal to or more than the original selling price of the asset. 


B66 


B67 


B68 


B69 


B70 


When comparing the repurchase price with the selling price , an entity shall consider the time value of money. 
If the repurchase agreement is a financing arrangement, the entity shall continue to recognise the asset and also 
recognise a financial liability for any consideration received from the customer . The entity shall recognise the 
difference between the amount of consideration received from the customer and the amount of consideration to 
be paid to the customer as interest and, if applicable , as processing or holding costs (for example , insurance ). 
If the option lapses unexercised , an entity shall derecognise the liability and recognise revenue . 
A put option 
If an entity has an obligation to repurchase the asset at the customer s request (a put option ) at a price that is 
lower than the original selling price of the asset, the entity shall consider at contract inception whether the 
customer has a significant economic incentive to exercise that right. The customer s exercising of that right 
results in the customer effectively paying the entity consideration for the right to use a specified asset for a 
period of time. Therefore, if the customer has a significant economic incentive to exercise that right, the entity 
shall account for the agreement as a lease in accordance with Ind AS 17 . 
To determine whether a customer has a significant economic incentive to exercise its right, an entity shall 
consider various factors , including the relationship of the repurchase price to the expected market value of the 
asset at the date of the repurchase and the amount of time until the right expires. For example , if the repurchase 
price is expected to significantly exceed the market value of the asset, this may indicate that the customer has a 
significant economic incentive to exercise the put option . 


B71 


B72 


B73 


If the customer does not have a significant economic incentive to exercise its right at a price that is lower than 
the original selling price of the asset, the entity shall account for the agreement as if it were the sale of a product 
with a right of return as described in paragraphs B20 - B27 . 
If the repurchase price of the asset is equal to or greater than the original selling price and is more than the 
expected market value of the asset, the contract is in effect a financing arrangement and , therefore , shall be 
accounted for as described in paragraph B68 . 
If the repurchase price of the asset is equal to or greater than the original selling price and is less than or equal to 
the expected market value of the asset, and the customer does not have a significant economic incentive to 
exercise its right, then the entity shall account for the agreement as if it were the sale of a product with a right of 
return as described in paragraphs B20 - B27 . 
When comparing the repurchase price with the selling price, an entity shall consider the time value of money. 
If the option lapses unexercised , an entity shall derecognise the liability and recognise revenue. 


B74 
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B77 


B78 


B79 


B80 


Consignment arrangements 
When an entity delivers a product to another party ( such as a dealer or a distributor) for sale to end customers, 
the entity shall evaluate whether that other party has obtained control of the product at that point in time. A 
product that has been delivered to another party may be held in a consignment arrangement if that other party 
has not obtained control of the product. Accordingly, an entity shall not recognise revenue upon delivery of a 
product to another party if the delivered product is held on consignment. 
Indicators that an arrangement is a consignment arrangement include, but are not limited to, the following : 
(a ) the product is controlled by the entity until a specified event occurs, such as the sale of the product to a 

customer of the dealer or until a specified period expires; 
(b ) the entity is able to require the return of the product or transfer the product to a third party ( such as 

another dealer ); and 
(c ) the dealer does not have an unconditional obligation to pay for the product (although it might be 

required to pay a deposit ). 
Bill - and - hold arrangements 
A bill -and -hold arrangement is a contract under which an entity bills a customer for a product but the entity 
retains physical possession of the product until it is transferred to the customer at a point in time in the future . 
For example , a customer may request an entity to enter into such a contract because of the customer s lack of 
available space for the product or because of delays in the customer s production schedules . 
An entity shall determine when it has satisfied its performance obligation to transfer a product by evaluating 
when a customer obtains control of that product (see paragraph 38 ). For some contracts, control is transferred 
either when the product is delivered to the customer s site or when the product is shipped , depending on the 
terms of the contract (including delivery and shipping terms). However, for some contracts , a customer may 
obtain control of a product even though that product remains in an entity s physical possession . In that case , the 
customer has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from , the 
product even though it has decided not to exercise its right to take physical possession of that product . 
Consequently , the entity does not control the product. Instead , the entity provides custodial services to the 
customer over the customer s asset. 
In addition to applying the requirements in paragraph 38 , for a customer to have obtained control of a product in 
a bill- and- hold arrangement, all of the following criteria must be met : 
(a ) the reason for the bill-and -hold arrangement must be substantive ( for example , the customer has 

requested the arrangement); 
(b ) the product must be identified separately as belonging to the customer; 

the product currently must be ready for physical transfer to the customer; and 
(d ) the entity cannot have the ability to use the product or to direct it to another customer. 
If an entity recognises revenue for the sale of a product on a bill-and-hold basis , the entity shall consider 
whether it has remaining performance obligations (for example, for custodial services) in accordance with 
paragraphs 22 – 30 to which the entity shall allocate a portion of the transaction price in accordance with 
paragraphs 73 – 86 . 
Customer acceptance 
In accordance with paragraph 38 ( e ) , a customer s acceptance of an asset may indicate that the customer has 
obtained control of the asset. Customer acceptance clauses allow a customer to cancel a contract or require an 
entity to take remedial action if a good or service does not meet agreed -upon specifications . An entity shall 
consider such clauses when evaluating when a customer obtains control of a good or service . 
If an entity can objectively determine that control of a good or service has been transferred to the customer in 
accordance with the agreed - upon specifications in the contract, then customer acceptance is a formality that 
would not affect the entity s determination of when the customer has obtained control of the good or service . 
For example , if the customer acceptance clause is based on meeting specified size and weight characteristics, an 
entity would be able to determine whether those criteria have been met before receiving confirmation of the 
customer s acceptance. The entity s experience with contracts for similar goods or services may provide 
evidence that a good or service provided to the customer is in accordance with the agreed -upon specifications in 
the contract. If revenue is recognised before customer acceptance , the entity still must consider whether there 
are any remaining performance obligations (for example, installation of equipment) and evaluate whether to 
account for them separately . 
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B85 


B86 


However, if an entity cannot objectively determine that the good or service provided to the customer is in 
accordance with the agreed -upon specifications in the contract, then the entity would not be able to conclude 
that the customer has obtained control until the entity receives the customer s acceptance . That is because in that 
circumstance the entity cannot determine that the customer has the ability to direct the use of, and obtain 
substantially all of the remaining benefits from , the good or service . 
If an entity delivers products to a customer for trial or evaluation purposes and the customer is not committed to 
pay any consideration until the trial period lapses, control of the product is not transferred to the customer until 
either the customer accepts the product or the trial period lapses. 
Disclosure of disaggregated revenue 
Paragraph 114 requires an entity to disaggregate revenue from contracts with customers into categories that 
depict how the nature , amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows are affected by economic 
factors . Consequently , the extent to which an entity s revenue is disaggregated for the purposes of this 
disclosure depends on the facts and circumstances that pertain to the entity s contracts with customers. Some 
entities may need to use more than one type of category to meet the objective in paragraph 114 for 
disaggregating revenue. Other entities may meet the objective by using only one type of category to 
disaggregate revenue. 


B87 


B88 


When selecting the type of category (or categories ) to use to disaggregate revenue, an entity shall consider how 
information about the entity s revenue has been presented for other purposes, including all of the following: 


(a ) 


(b ) 


B89 


(a ) 


disclosures presented outside the financial statements ( for example, in earnings releases , annual reports 
or investor presentations); 
information regularly reviewed by the chief operating decision maker for evaluating the financial 
performance of operating segments ; and 
other information that is similar to the types of information identified in paragraph B88 ( a ) and (b ) and 
that is used by the entity or users of the entity s financial statements to evaluate the entity s financial 

performance or make resource allocation decisions. 
Examples of categories that might be appropriate include , but are not limited to , all of the following: 

type of good or service (for example,major product lines ); 

geographical region (for example, country or region ); 
(c) market or type of customer (for example, government and non- government customers); 

type of contract ( for example , fixed -price and time-and -materials contracts); 
contract duration (for example , short-term and long-term contracts); 
timing of transfer of goods or services (for example , revenue from goods or services transferred to 
customers at a point in time and revenue from goods or services transferred over time); and 
sales channels ( for example , goods sold directly to consumers and goods sold through intermediaries). 

Appendix C 

Effective date and transition 
ci An entity shall apply this Standard for accounting periods beginning on or after 1 April, 2018. 
CỦA * 
CIB 


Transition 
C2 For the purposes of the transition requirements in paragraphs C3 - C8A : 

(a) the date of initial application is the start of the reporting period in which an entity first 

applies this Standard ; and 
(b ) a completed contract is a contract for which the entity has transferred all of the goods or 

services identified in accordance with Ind AS 11 , Construction Contracts and Ind AS 18 , 
Revenue . 
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C3 


C4 


C5 


An entity shall apply this Standard using one of the following two methods: 

( a ) retrospectively to each prior reporting period presented in accordance with Ind AS 8 , 

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, subject to the 

expedients in paragraph C5 ; or 
(b ) retrospectively with the cumulative effect of initially applying this Standard recognised at 

the date of initial application in accordance with paragraphs C7 - C8 . 
Notwithstanding the requirements of paragraph 28 of Ind AS 8 , when this Standard is first applied , an 
entity need only present the quantitative information required by paragraph 28 (f) of Ind AS 8 for the 
accounting period immediately preceding the first annual period for which this Standard is applied (the 
‘immediately preceding period ) and only if the entity applies this Standard retrospectively in accordance 
with paragraph C3 (a ). An entity may also present this information for the current period or for earlier 
comparative periods, but is not required to do so . 
An entity may use one or more of the following practical expedients when applying this Standard 
retrospectively in accordance with paragraph C3( a ): 
( a ) for completed contracts, an entity need not restate contracts that : 

(1) begin and end within the same accounting period ; or 

( ii ) are completed contracts at the beginning of the earliest period presented . 
(b ) for completed contracts that have variable consideration , an entity may use the transaction price at 

the date the contract was completed rather than estimating variable consideration amounts in the 

comparative reporting periods . 
(c ) for contracts that were modified before the beginning of the earliest period presented , an entity 

need not retrospectively restate the contract for those contract modifications in accordance with 
paragraphs 20 – 21. Instead , an entity shall reflect the aggregate effect of all of the modifications 
that occur before the beginning of the earliest period presented when : 

(i) identifying the satisfied and unsatisfied performance obligations ; 
( ii ) determining the transaction price ; and 

( iii ) allocating the transaction price to the satisfied and unsatisfied performance obligations. 
for all reporting periods presented before the date of initial application , an entity need not disclose 
the amount of the transaction price allocated to the remaining performance obligations and an 

explanation ofwhen the entity expects to recognise that amount as revenue (see paragraph 120 ). 
For any of the practical expedients in paragraph C5 that an entity uses, the entity shall apply that 
expedient consistently to all contracts within all reporting periods presented . In addition , the entity shall 
disclose all of the following information : 

(a ) the expedients that have been used ; and 
(b ) to the extent reasonably possible , a qualitative assessment of the estimated effect of 

applying each of those expedients . 
If an entity elects to apply this Standard retrospectively in accordance with paragraph C3(b ), the entity 
shall recognise the cumulative effect of initially applying this Standard as an adjustment to the opening 
balance of retained earnings (or other component of equity , as appropriate ) of the accounting period that 
includes the date of initial application . Under this transition method , an entity may elect to apply this 
Standard retrospectively only to contracts that are not completed contracts at the date of initial application 
(for example , 1 April , 2018 for an entity with a 31 March year-end ). 
An entity applying this Standard retrospectively in accordance with paragraph C3 (b ) may also use the 
practical expedient described in paragraph C5 (c ), either : 

(a ) for all contract modifications that occur before the beginning of the 

earliest period presented ; or 

(b ) for all contractmodifications that occur before the date of initial application . 
If an entity uses this practical expedient, the entity shall apply the expedient consistently to all contracts 
and disclose the information required by paragraph C6 . 
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C8 For reporting periods that include the date of initial application , an entity shall provide both of the 

following additional disclosures if this Standard is applied retrospectively in accordance with paragraph 
C3(b ): 

(a ) the amount by which each financial statement line item is affected in the current reporting 

period by the application of this Standard as compared to Ind AS 11 and Ind AS 18 ; and 

(b ) an explanation of the reasons for significant changes identified in C8 (a ). 
C & A * 
C9 * 
Withdrawal of other Standards 
C10 This Standard supersedes the following Standards: 

(a ) Ind AS 11, Construction Contracts ; 
(b ) Ind AS 18 , Revenue 

Appendix D 

Service Concession Arrangements 
This appendix is an integral part of the Standard . 
Background 


Infrastructure for public services — such as roads, bridges, tunnels , prisons, hospitals, airports, water distribution 
facilities, energy supply and telecommunication networks - has traditionally been constructed , operated and 
maintained by the public sector and financed through public budget appropriation . 


In recent times, governments have introduced contractual service arrangements to attract private sector 
participation in the development, financing, operation and maintenance of such infrastructure. The infrastructure 
may already exist, or may be constructed during the period of the service arrangement. An arrangement within 
the scope of this Appendix typically involves a private sector entity (an operator ) constructing the infrastructure 
used to provide the public service or upgrading it (for example , by increasing its capacity ) and operating and 
maintaining that infrastructure for a specified period of time. The operator is paid for its services over the period 
of the arrangement. The arrangement is governed by a contract that sets out performance standards,mechanisms 
for adjusting prices, and arrangements for arbitrating disputes. Such an arrangement is often described as a 
build -operate -transfer , a ‘rehabilitate - operate -transfer or a public - to - private ’ service concession arrangement. 


A feature of these service arrangements is the public service nature of the obligation undertaken by the operator. 
Public policy is for the services related to the infrastructure to be provided to the public , irrespective of the 
identity of the party that operates the services. The service arrangement contractually obliges the operator to 
provide the services to the public on behalf of the public sector entity . Other common features are : 


( a ) 


the party that grants the service arrangement (the grantor) is a public sector entity, including a 
governmental body, or a private sector entity to which the responsibility for the service has been 
devolved. 
the operator is responsible for at least some of the management of the infrastructure and related 
services and does notmerely act as an agent on behalf of the grantor. 
the contract sets the initial prices to be levied by the operator and regulates price revisions over the 
period of the service arrangement. 
the operator is obliged to hand over the infrastructure to the grantor in a specified condition at the end 
of the period of the arrangement, for little or no incremental consideration, irrespective of which party 
initially financed it . 


(c) 


Scope 


This Appendix gives guidance on the accounting by operators for public -to -private service concession 
arrangements . 


This Appendix applies to public -to -private service concession arrangements if: 
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the grantor controls or regulates what services the operator must provide with the infrastructure , to 
whom it must provide them , and at what price ; and 
the grantor controls — through ownership , beneficial entitlement or otherwise — any significant residual 
interest in the infrastructure at the end of the term of the arrangement. 


(b ) 


Infrastructure used in a public -to - private service concession arrangement for its entire useful life (whole of life 
assets ) is within the scope of this Appendix if the conditions in paragraph 5 (a ) of this Appendix are met. 
Paragraphs AG1- AG8 of the Application Guidance of this Appendix provide guidance on determining whether , 
and to what extent, public - to - private service concession arrangements are within the scope of this Appendix . 


This Appendix applies to both : 
(a ) infrastructure that the operator constructs or acquires from a third party for the purpose of the service 

arrangement; and 
existing infrastructure to which the grantor gives the operator access for the purpose of the service 
arrangement. 


(b ) 


This Appendix does not specify the accounting for infrastructure that was held and recognised as property , plant 
and equipment by the operator before entering the service arrangement. The derecognition requirements of Ind 
ASs (as set out in Ind AS 16 ) apply to such infrastructure . 


9 


This Appendix does not specify the accounting by grantors. 


Issues 


10 


This Appendix sets out general principles on recognising and measuring the obligations and related rights in 
service concession arrangements . Requirements for disclosing information about service concession 
arrangements are in Appendix E to this Indian Accounting Standard . The issues addressed in this Appendix are : 


(a ) 


treatment of the operator s rights over the infrastructure; 


(b ) 


recognition and measurement of arrangement consideration ; 


(c ) 


construction or upgrade services; 


operation services; 


borrowing costs ; 


subsequent accounting treatment of a financial asset and an intangible asset; and 


(g ) items provided to the operator by the grantor. 
Accounting Principles 


Treatment of the operator s rights over the infrastructure 


11 


Infrastructure within the scope of this Appendix shall not be recognised as property, plant and equipment of the 
operator because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public 
service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public 
service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract. 


Recognition and measurement of arrangement consideration 


12 


Under the terms of contractual arrangements within the scope of this Appendix , the operator acts as a service 
provider. The operator constructs or upgrades infrastructure (construction or upgrade services ) used to provide a 
public service and operates and maintains that infrastructure (operation services) for a specified period of time. 


13 


The operator shall recognise and measure revenue in accordance with Ind AS 115 for the services it performs. 
The nature of the consideration determines its subsequent accounting treatment. The subsequent accounting for 
consideration received as a financial asset and as an intangible asset is detailed in paragraphs 23 – 26 of this 
Appendix . 


Construction or upgrade services 
The operator shall account for construction or upgrade services in accordance with Ind AS 115 . 


14 
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Consideration given by the grantor to the operator 


15 


If the operator provides construction or upgrade services the consideration received or receivable by the operator 
shall be recognised in accordance with Ind AS 115 . The consideration may be rights to : 


( a ) 


a financial asset, or 


(b ) 


an intangible asset. 


The operator shall recognise a financial asset to the extent that it has an unconditional contractual right to 
receive cash or another financial asset from or at the direction of the grantor for the construction services ; the 
grantor has little , if any, discretion to avoid payment, usually because the agreement is enforceable by law . The 
operator has an unconditional right to receive cash if the grantor contractually guarantees to pay the operator (a ) 
specified or determinable amounts or (b ) the shortfall , if any , between amounts received from users of the 
public service and specified or determinable amounts , even if payment is contingent on the operator ensuring 
that the infrastructure meets specified quality or efficiency requirements. 


The operator shall recognise an intangible asset to the extent that it receives a right ( a licence ) to charge users of 
the public service. A right to charge users of the public service is not an unconditional right to receive cash 
because the amounts are contingent on the extent that the public uses the service . 


If the operator is paid for the construction services partly by a financial asset and partly by an intangible asset it 
is necessary to account separately for each component of the operator s consideration . The consideration 
received or receivable for both components shall be recognised initially in accordance with Ind AS 115 . 


The nature of the consideration given by the grantor to the operator shall be determined by reference to the contract terms 
and , when it exists , relevant contract law . The nature of the consideration determines the subsequent accounting as 
described in paragraphs 23– 26 of this Appendix . However, both types of consideration are classified as a contract asset 
during the construction or upgrade period in accordance with Ind AS 115 . 


mating sery 


Operation services 


The operator shall account for operation services in accordance with Ind AS 115 . 
Contractual obligations to restore the infrastructure to a specified level of serviceability 


The operator may have contractual obligations it must fulfil as a condition of its licence (a ) to maintain the 
infrastructure to a specified level of serviceability or (b ) to restore the infrastructure to a specified condition 
before it is handed over to the grantor at the end of the service arrangement. These contractual obligations to 
maintain or restore infrastructure , except for any upgrade element (see paragraph 14 of this Appendix ), shall be 
recognised and measured in accordance with Ind AS 37 , ie at the best estimate of the expenditure that would be 
required to settle the present obligation at the end of the reporting period . 
Borrowing costs incurred by the operator 


In accordance with Ind AS 23 , borrowing costs attributable to the arrangement shall be recognised as an expense 
in the period in which they are incurred unless the operator has a contractual right to receive an intangible asset 
(a right to charge users of the public service ). In this case borrowing costs attributable to the arrangement shall 
be capitalised during the construction phase of the arrangement in accordance with that Standard . 


Financial asset 


Ind ASs 32 ,107 and 109 apply to the financial asset recognised under paragraphs 16 and 18 of this Appendix . 


The amount due from or at the direction of the grantor is accounted for in accordance with Ind AS 109 as 
measured at: 


(a ) 


amortised cost; 
fair value through other comprehensive income; or 
fair value through profit or loss. 


(c ) 


If the amount due from the grantor is measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income, 
Ind AS 109 requires interest calculated using the effective interest method to be recognised in profit or loss. 
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27 


Intangible asset 
Ind AS 38 applies to the intangible asset recognised in accordance with paragraphs 17 and 18 of this Appendix . 
Paragraphs 45 –47 of Ind AS 38 provide guidance on measuring intangible assets acquired in exchange for a 
non -monetary asset or assets or a combination of monetary and non-monetary assets . 
Itemsprovided to the operator by the grantor 
In accordance with paragraph 11 of this Appendix , infrastructure items to which the operator is given access by 
the grantor for the purposes of the service arrangement are not recognised as property , plant and equipment of 
the operator. The grantor may also provide other items to the operator that the operator can keep or deal with as 
it wishes. If such assets form part of the consideration payable by the grantor for the services, they are not 
government grants as defined in Ind AS 20 . Instead, they are accounted for as part of the transaction price as 

defined in Ind AS 115 . 
Application Guidance on Appendix D 
This Application Guidance is an integral part ofAppendix D 
Scope (paragraph 5 of Appendix D ) 
AG1 Paragraph 5 of Appendix D specifies that infrastructure is within the scope of the Appendix when the following 

conditions apply : 
(a ) the grantor controls or regulates what services the operator must provide with the infrastructure , to 

whom it must provide them , and at what price ; and 
(b ) the grantor controls — through ownership , beneficial entitlement or otherwise — any significant residual interest 

in the infrastructure at the end of the term of the arrangement. 
AG2 

The control or regulation referred to in condition (a ) could be by contract or otherwise (such as through a 
regulator ), and includes circumstances in which the grantor buys all of the output as well as those in which some 
or all of the output is bought by other users. In applying this condition , the grantor and any related parties shall 
be considered together. If the grantor is a public sector entity , the public sector as a whole , together with any 
regulators acting in the public interest, shall be regarded as related to the grantor for the purposes of this 

Appendix D . 
AG3 For the purpose of condition (a ), the grantor does not need to have complete control of the price : it is sufficient 

for the price to be regulated by the grantor, contract or regulator, for example by a capping mechanism . 
However, the condition shall be applied to the substance of the agreement. Non -substantive features , such as a 
cap that will apply only in remote circumstances, shall be ignored . Conversely , if for example , a contract 
purports to give the operator freedom to set prices, but any excess profit is returned to the grantor, the operator s 

return is capped and the price element of the control test is met . 
AG4 For the purpose of condition (b ), the grantor s control over any significant residual interest should both restrict 

the operator s practical ability to sell or pledge the infrastructure and give the grantor a continuing right of use 
throughout the period of the arrangement. The residual interest in the infrastructure is the estimated current 
value of the infrastructure as if it were already of the age and in the condition expected at the end of the period 

of the arrangement. 
AG5 

Control should be distinguished from management. If the grantor retains both the degree of control described in 
paragraph 5 (a ) of Appendix D and any significant residual interest in the infrastructure , the operator is only 
managing the infrastructure on the grantor s behalf — even though , in many cases, it may have wide managerial 

discretion . 
AG6 

Conditions (a ) and (b ) together identify when the infrastructure , including any replacements required (see 
paragraph 21 of Appendix D ), is controlled by the grantor for the whole of its economic life . For example , if the 
operator has to replace part of an item of infrastructure during the period of the arrangement ( eg the top layer of 
a road or the roof of a building), the item of infrastructure shall be considered as a whole . Thus condition (b ) is 
met for the whole of the infrastructure , including the part that is replaced , if the grantor controls any significant 

residual interest in the final replacement of that part. 
AG7 Sometimes the use of infrastructure is partly regulated in the manner described in paragraph 5 (a ) of Appendix D 

and partly unregulated . However, these arrangements take a variety of forms: 
(a ) any infrastructure that is physically separable and capable of being operated independently and meets 

the definition of a cash - generating unit as defined in Ind AS 36 shall be analysed separately if it is used 
wholly for unregulated purposes. For example, this might apply to a private wing of a hospital, where 

the remainder of the hospital is used by the grantor to treat public patients . 
(b ) when purely ancillary activities (such as a hospital shop ) are unregulated , the control tests shall be 

applied as if those services did not exist, because in cases in which the grantor controls the services in 
the manner described in paragraph 5 of Appendix D , the existence of ancillary activities does not 
detract from the grantor s control of the infrastructure . 
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AG8 The operator may have a right to use the separable infrastructure described in paragraph AG7(a ), or the facilities 

used to provide ancillary unregulated services described in paragraph AG7(b ) . In either case, there may in 
substance be a lease from the grantor to the operator ; if so , it shall be accounted for in accordance with Ind AS 

17 . 
Information note 1 
Accounting framework for public - to-private service arrangements 
This note accompanies, but is not part of, Appendix D 
The diagram below summarises the accounting for service arrangements established by Appendix A 


No 


Does the grantor control or regulate what 
services the operator must provide with the 
infrastructure , to whom it must provide them , 
and at what price ? 


OUTSIDE THE SCOPE 
OF APPENDIX D SEE 
INFORMATION NOTE 2 


Yes 


No 


Does the grantor control, through ownership , 
beneficial entitlement or otherwise , any significant 
residual interest in the infrastructure at the end of the 
service arrangements ? Or is the infrastructure used in 
the arrangements for the entire useful life ? 


No 


Yes 


Is the infrastructure existing 


No 


Is the infrastructure constructed or acquired by 
the operator from a third party for the purpose of 
the service arrangement ? 


infrastructure of the grantor to 


which the operator is given access 


Yes 


Yes 

WITHIN THE SCOPE OF APPENDIX A 
Operator does not recognise infrastructure as property, plant and equipment or as a 
leased asset. 


No 


Does the operator have a 
contractual right to receive 
cash or other financial asset 
from or at direction of the 
grantor as described in 
paragraph 16 of Appendix 
D ? 


Does the operator have a 
contractual right to charge 
users of the public services 
as described in paragraph 
17 of Appendix D ? 


No 


OUTSIDE THE 
SCOPE OF 
APPENDIX A SEE 
PARAGRAPH 27 
OF APPENDIX D 


Yes 


Operator recogniles ....ncial 
asset to the extent that it has a 
contractual right to receive cash 
or another financial asset as 
described in paragraph 16 of 
Appendix D 


Operator recognises an intangible 
asset to the extent that it has a 
contractual right to receive an 
intangible asset as described in 
paragraph 17 in Appendix D . 
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Information note 2 
References to Indian Accounting Standards that apply to typical types of public -to -private arrangements 
This note accompanies, but is not part of, Appendix D . 
The table sets out the typical types of arrangements for private sector participation in the provision of public sector 
services and provides references to Indian Accounting Standards that apply to those arrangements . The list of 
arrangements types is not exhaustive . The purpose of the table is to highlight the continuum of arrangements. It is not 
Appendix D ’s intention to convey the impression that bright lines exist between the accounting requirements for public 
to - private arrangements 


Category 


Lessee 


Service provider 


Owner 


Typical 
arrangement 
types 


Lease ( eg 
Operator 

leases 
asset from 
grantor ) 


Rehabilitate 
- operate - 
transfer 


Build - 
operate - 
transfer 


Build - 
own - 
operate 


Service and/or 
maintenance 

contract 
(specific tasks 

eg debt 
collection ) 


100 % 
Divestment/ 
Privatisation / 
Corporation 


Grantor 


Operator 


Asset 
ownership 


Grantor 


Operator 


Capital 
investment 


Demand risk 


| 


Shared 


Grantor 


Operator and/ or Grantor 


Operator 


8 – 20 years 


1 - 5 years 


25 – 30 years 


Typical 
duration 


Indefinite 
(or may be 
limited by 
licence ) 


Grantor 


Operator 


Residual 
interest 


Ind AS 17 | 


Ind AS 18 


This Appendix A 


Ind AS 16 


Relevant 
Indian 
Accounting 
Standards 


Appendix E 
Service Concession Arrangements : Disclosures 
This Appendix is an integralpart of the Standard . 


Issue 


An entity ( the operator) may enter into an arrangement with another entity ( the grantor ) to provide services that 
give the public access to major economic and social facilities. The grantor may be a public or private sector 
entity, including a governmental body. Examples of service concession arrangements involve water treatment 
and supply facilities , motorways , car parks, tunnels , bridges, airports and telecommunication networks . 
Examples of arrangements that are not service concession arrangements include an entity outsourcing the 
operation of its internal services ( eg employee cafeteria , building maintenance , and accounting or information 
technology functions ). 


A service concession arrangement generally involves the grantor conveying for the period of the concession to 
the operator: 

the right to provide services that give the public access to major economic and social facilities, and 
in some cases, the right to use specified tangible assets , intangible assets , or financial assets , in 
exchange for the operator : 
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( C ) 


committing to provide the services according to certain terms and conditions during the concession 
period , and 
when applicable , committing to return at the end of the concession period the rights received at the 
beginning of the concession period and /or acquired during the concession period. 


(d ) 


The common characteristic of all service concession arrangements is that the operator both receives a right and 
incurs an obligation to provide public services. 


The issue is what information should be disclosed in the notes in the financial statements of an operator and a 
grantor . 


Certain aspects and disclosures relating to some service concession arrangements are addressed by Indian 
Accounting Standards ( eg Ind AS 16 applies to acquisitions of items of property , plant and equipment, Ind AS 
17 applies to leases of assets , and Ind AS 38 applies to acquisitions of intangible assets ). However, a service 
concession arrangement may involve executory contracts that are not addressed in Indian Accounting Standards, 
unless the contracts are onerous , in which case Ind AS 37 applies . Therefore , this Appendix addresses additional 
disclosures of service concession arrangements . 


Accounting Principles 


All aspects of a service concession arrangement shall be considered in determining the appropriate disclosures 
in the notes . An operator and a grantor shall disclose the following in each period : 
(a ) a description of the arrangement; 
(b ) significant terms of the arrangement that may affect the amount, timing and certainty of future cash 

flows (eg the period of the concession , re -pricing dates and the basis upon which re- pricing or re 
negotiation is determined ); 
the nature and extent (eg quantity, time period or amount as appropriate ) of : 
(i) rights to use specified assets ; 

obligations to provide or rights to expect provision of services; 

obligations to acquire or build items of property, plant and equipment; 
(iv ) obligations to deliver or rights to receive specified assets at the end of the concession period ; 
( v ) renewal and termination options ; and 
(vi) other rights and obligations (eg major overhauls ); 
changes in the arrangement occurring during the period ; and 

how the service arrangement has been classified . 
An operator shall disclose the amount of revenue and profits or losses recognized in the period on exchanging 
construction services for a financial asset or an intangible asset. 


6A 


The disclosures required in accordance with paragraph 6 of this Appendix shall be provided individually for 
each service concession arrangement or in aggregate for each class of service concession arrangements. A class 
is a grouping of service concession arrangements involving services of a similar nature ( eg toll collections, 

telecommunications and water treatment services). 
Appendix F 
References to matters contained in other Indian Accounting Standards 
This appendix is an integral part of the Ind AS. 
This appendix lists the appendices which are part of other Indian Accounting Standards and make reference to Ind AS 
115 , Revenue from Contracts with Customers. 

Appendix B , Evaluating the Substance of Transactions involving the Legal Form of a Lease contained in Ind AS 

17 , Leases. 
2 Appendix A , Intangible Assets — Web Site Costs contained in Ind AS 38 , Intangible Assets. 
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Appendix 1 
Note : This appendix is not a part of the Indian Accounting Standard . The purpose of this appendix is only to bring out 
the major differences, if any, between Indian Accounting Standard ( Ind AS) 115 and the corresponding International 
Financial Reporting Standard ( IFRS) 15 , Revenue from Contracts with Customers, IFRIC 12 , Service Concession 
Arrangements and SIC 29 Service Concession Arrangements : Disclosures, issued by the International Accounting 
Standards Board . 
Comparison with IFRS 15 , Revenue from Contracts with Customers , IFRIC 12 and SIC 29 

Different terminology is used in Ind AS 115 eg the term “balance sheet is used instead of statement of financial 
position and statement of profit and loss is used instead of statement of comprehensive income’. 


As per paragraph of 15 of IFRS 15 , an amount of consideration , among other things , can vary because of 
penalties. However, paragraph 51 of Ind AS 115 has been amended to exclude penalties from the list of 
examples given in the paragraph 51 due to which an amount of consideration can vary . However , paragraph 
51AA has been inserted to explain the accounting treatment of “penalties . 
Paragraph 109AA has been inserted to require an entity to present separately the amount of excise duty included 
in the revenue recognised in the statement of profit and loss . 


Paragraph 126AA has been inserted to present reconciliation of the amount of revenue recognised in the 
statement of profit and loss with the contracted price showing separately each of the adjustments made to the 
contract price specifying the nature and amount of each such adjustment separately. 


In Appendix D – Application Guidance , paragraph B20AA has been inserted to explain the accounting 
treatment in case of transfers of control of a product to a customer with an unconditional right of return . 


Paragraphs C1A , CIB , C8A and C9 related to effective date and transition have been deleted due to following 
reasons: 


( a ) Paragraph C1A refers to amendments in paragraphs 5 , 97 , B66 and B70 due to issuance of IFRS 

16 , Leases for which corresponding Ind AS is under formulation . 


(b ) Paragraphs CIB and C8A are not relevant in Indian context as the same refer to application of 

these amendments in case where IFRS 15 was initially applied before issuance of amendments to 
the standard . 


(c ) Paragraph C9 refers to application of IAS 39 , Financial Instruments, which is not relevant in Indian 

context. 


Paragraphs B57 of Appendix B of IFRS 15 appears as Deleted . However, in order to maintain consistency with 

paragraph numbers of IFRS 15 , the paragraph number is retained in Ind AS 115.” ;in “ Indian Accounting 
Standard (Ind AS ) 1” , - 


(i) for paragraph 34 , the following paragraph shall be substituted , namely : 


“ 34 


Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers, requires an entity to measure revenue from 
contracts with customers at the amount of consideration to which the entity expects to be entitled 
in exchange for transferring promised goods or services. For example , the amount of revenue 
recognized reflects any trade discounts and volume rebates the entity allows. An entity 
undertakes, in the course of its ordinary activities, other transactions that do not generate revenue 
but are incidental to the main revenue - generating activities . An entity presents the results of such 
transactions, when this presentation reflects the substance of the transaction or other event, by 
netting any income with related expenses arising on the same transaction . For example : 


( a ) 


an entity presents gains and losses on the disposal of non - current assets, including 
investments and operating assets, by deducting from the amount of consideration on 
disposal the carrying amount of the asset and related selling expenses ; and 


(b ) 


an entity may net expenditure related to a provision that is recognised in accordance 
with Ind AS 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, and 
reimbursed under a contractual arrangement with a third party (for example , a 
supplier s warranty agreement) against the related reimbursement.” ; 
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( ii ) 


after paragraph 138 , the following shall be inserted , namely, 
“ Transition and Effective Date 

139 


139A 


139B 


139C 


139D 


139E 


139F 


139G 
139H 


1391 


139J 


139K 


139L 


139M 


139N 


As a consequence of issuance of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with 
Customers, paragraph 34 is amended . An entity shall apply those amendments 
when it applies Ind AS 115 . ” ; 


IX . 


(iii ) in Appendix 1 , after paragraph 9 , the following paragraph shall be inserted , namely , 

“ 10 . Paragraphs 139 to 139M related to Transition and Effective Date have not been included in Ind 
AS 1 as these are not relevant in Indian context. However , in order to maintain consistency with 

paragraph numbers of IAS 1, these paragraph numbers are retained in Ind AS 1." ; 
in “ Indian Accounting Standard ( Ind AS ) 2” , - 

(i) in paragraph 2, item (a ), shall be omitted ; 
( ii) for paragraph 8 , the following paragraph shall be substituted , namely: 
“ 8 . Inventories encompass goods purchased and held for resale including , for example, merchandise 

purchased by a retailer and held for resale , or land and other property held for resale. Inventories also 
encompass finished goods produced , or work in progress being produced , by the entity and include 
materials and supplies awaiting use in the production process. Costs incurred to fulfil a contract with a 
customer that do not give rise to inventories (or assets within the scope of another Standard ) are 

accounted for in accordance with Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers ." ; 
(iii) paragraph 19 shall be omitted ; 
(iv) for paragraph 23 , the following paragraph shall be substituted ,namely: 
“ 23. The cost of inventories of items that are not ordinarily interchangeable and goods or services 

produced and segregated for specific projects shall be assigned by using specific identification of 

their individual costs." ; 
(v) for paragraph 29 , the following paragraph shall be substituted , namely : 
“ 29. Inventories are usually written down to net realisable value item by item . In some 

circumstances, however, it may be appropriate to group similar or related items. This may be 
the case with items of inventory relating to the same product line that have similar purposes or 
end uses , are produced and marketed in the same geographical area , and cannot be practicably 
evaluated separately from other items in that product line. It is not appropriate to write 
inventories down on the basis of a classification of inventory, for example , finished goods, or 
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( vi ) 


all the inventories in a particular operating segment." ; 
for paragraph 37, the following paragraph shall be substituted , namely : 
“ 37 . Information about the carrying amounts held in different classifications of inventories and the 

extent of the changes in these assets is useful to financial statement users. Common 
classifications of inventories are merchandise, production supplies, materials , work in progress 

and finished goods." ; 
after paragraph 39 , following shall be inserted , namely , 
“ Effective Date 
40 * 
40A 


( vii) 


40B 


40C 


40D 


40E As a consequence of issuance of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers, 
paragraphs 2 , 8 , 29 , 37 are amended . An entity shall apply those amendments when it applies Ind AS 
115 .” 


( viii) in Appendix 1, after paragraph 1, the following paragraphs shall be inserted , namely :-. 

“ 2 . Following paragraph numbers appear as Deleted in IAS 2 .. In order to maintain consistency with 

paragraph numbers of IAS 2, the paragraph numbers are retained in Ind AS 2 : 
(i) Paragraph 2 (a) 

( ii ) Paragraph 19." 
3 . Paragraphs 40 to 40D related to effective date have not been included in Ind AS 2 as these are not 

relevant in Indian context . However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of 

IAS 2 , these paragraph numbers are retained in Ind AS 2.” ; 
X . in “ Indian Accounting Standard ( Ind AS) 8” , - 

(i) in Appendix A , the existing paragraph shall be numbered as paragraph 1 and after paragraph 1 as so re 

numbered the following paragraph shall be inserted , namely : 
“ 2 . Appendix B , Foreign Currency Transactions and Advance Consideration , contained in Ind AS 21, The 

Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, makes reference to Ind AS 8.” ; 
XI. Indian Accounting Standard (Ind AS) 11 shall be omitted ; 
XII . in “ Indian Accounting Standard (Ind AS ) 12” , - 

(i) after paragraph 26 , the following shall be inserted , namely: 
“ Example illustrating paragraph 26 (d ) 


Identification of a deductible temporary difference at the end of Year 2 : 
Entity A purchases for Rs. 1,000 , at the beginning of Year 1, a debt instrumentwith a nominal value of Rs. 1,000 payable 
on maturity in 5 years with an interest rate of 2 % payable at the end of each year . The effective interest rate is 2 % . The 
debt instrument is measured at fair value. 
At the end of Year 2, the fair value of the debt instrument has decreased to Rs. 918 as a result of an increase in market 
interest rates to 5 % . It is probable that Entity A will collect all the contractual cash flows if it continues to hold the debt 
instrument. 
Any gains (losses ) on the debt instrument are taxable (deductible ) only when realised . The gains (losses) arising on the 
sale or maturity of the debt instrument are calculated for tax purposes as the difference between the amount collected and 
the original cost of the debt instrument. 
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Accordingly , the tax base of the debt instrument is its original cost. 
The difference between the carrying amount of the debt instrument in Entity A s balance sheet of Rs. 918 and its tax base 
of Rs. 1, 000 gives rise to a deductible temporary difference of Rs. 82 at the end of Year 2 ( see paragraphs 20 and 26 ( d )), 
irrespective of whether Entity A expects to recover the carrying amount of the debt instrument by sale or by use , i.e. by 
holding it and collecting contractual cash flows, or a combination of both . 
This is because deductible temporary differences are differences between the carrying amount of an asset or liability in 
the balance sheet and its tax base that will result in amounts that are deductible in determining taxable profit (tax loss ) 
of future periods, when the carrying amount of the asset or liability is recovered or settled ( see paragraph 5 ). Entity A 
obtains a deduction equivalent to the tax base of the asset of Rs. 1, 000 in determining taxable profit (tax loss) either on 
sale or on maturity . ” ; 


( ii ) after paragraph 27 , the following paragraph shall be inserted, namely: 


“ 27A 


When an entity assesses whether taxable profits will be available against which it can utilise a 
deductible temporary difference , it considers whether tax law restricts the sources of taxable profits 
against which it may make deductions on the reversal of that deductible temporary difference . If tax law 
imposes no such restrictions, an entity assesses a deductible temporary difference in combination with 
all of its other deductible temporary differences . However , if tax law restricts the utilisation of losses to 
deduction against income of a specific type , a deductible temporary difference is assessed in 
combination only with other deductible temporary differences of the appropriate type . " ; 


( iii ) for paragraph 29 , the following paragraph shall be substituted , namely: 


5629 


When there are insufficient taxable temporary differences relating to the same taxation authority and the 
same taxable entity , the deferred tax asset is recognised to the extent that: 


(a ) it is probable that the entity will have sufficient taxable profit relating to the same taxation authority 

and the same taxable entity in the same period as the reversal of the deductible temporary difference ( or 
in the periods into which a tax loss arising from the deferred tax asset can be carried back or forward ). In 
evaluating whether it will have sufficient taxable profit in future periods, an entity : 


compares the deductible temporary differences with future taxable profit that excludes tax 
deductions resulting from the reversal of those deductible temporary differences. This 
comparison shows the extent to which the future taxable profit is sufficient for the entity to 
deduct the amounts resulting from the reversal of those deductible temporary differences . 


ignores taxable amounts arising from deductible temporary differences that are expected to 
originate in future periods, because the deferred tax asset arising from these deductible 
temporary differences will itself require future taxable profit in order to be utilised ; or 


(b ) tax planning opportunities are available to the entity that will create taxable profit in appropriate 

periods. ” ; 


( iv) after paragraph 29 , the following paragraph shall be inserted , namely: 


“ 294 


The estimate of probable future taxable profit may include the recovery of some of an entity s assets for 
more than their carrying amount if there is sufficient evidence that it is probable that the entity will 
achieve this . For example , when an asset is measured at fair value , the entity shall consider whether 
there is sufficient evidence to conclude that it is probable that the entity will recover the asset for more 
than its carrying amount. This may be the case , for example , when an entity expects to hold a fixed - rate 
debt instrument and collect the contractual cash flows." ; 


( v) in paragraph 59 , for item (a ), the following item shall be substituted , namely: 


“ ( a ) 


interest, royalty or dividend revenue is received in arrears and is included in accounting profit in 
accordance with Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers, or Ind AS 109, Financial 
Instruments, as relevant, but is included in taxable profit (tax loss) on a cash basis ; and ” ; 


( vi) after paragraph 88 , the following shall be inserted , namely : 


“ Effective Date 
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98D * 


98E As a consequence of issuance of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers , paragraph 59 

is amended . An entity shall apply those amendments when it applies Ind AS 115 . 
98F * 


98G Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses (Amendments to Ind AS 12 ) amended 

paragraph 29 and added paragraphs 27A , 29A and 89 - 98F and the example following paragraph 26 . 
An entity shall apply those amendments for annual periods beginning on or after April 01, 2018 . An 
entity shall apply those amendments retrospectively in accordance with Ind AS 8 , Accounting 
Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. However, on initial application of the 
amendment, the change in the opening equity of the earliest comparative period may be recognised in 
opening retained earnings (or in another component of equity , as appropriate ), without allocating the 
change between opening retained earnings and other components of equity . If an entity applies this 

relief, it shall disclose that fact.” ; 
( vii) in Appendix 1 , 

(a ) after paragraph 7 , following paragraph shall be inserted , namely, 
“ 8. Paragraphs 89 to 98D and 98F of IAS 12 related to effective date have not been included in Ind AS 

12 as these are not relevant in Indian context. However , in order to maintain consistency with 

paragraph numbers of IAS 12 , these paragraph numbers are retained in Ind AS 12 ." ; 
XIII . in “ Indian Accounting Standard (Ind AS) 16 ” , 

(i) for paragraph 68A , the following paragraph shall be substituted , namely : 
“ 68A 

However, an entity that, in the course of its ordinary activities, routinely sells items of 
property, plant and equipment that it has held for rental to others shall transfer such assets to 
inventories at their carrying amount when they cease to be rented and become held for sale . 
The proceeds from the sale of such assets shall be recognised as revenue in accordance with 
Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers. Ind AS 105 does not apply when assets 

that are held for sale in the ordinary course of business are transferred to inventories." ; 
( ii) for paragraph 69, the following paragraph shall be substituted , namely: 
“69 

The disposal of an item of property, plant and equipment may occur in a variety of ways (eg 
by sale , by entering into a finance lease or by donation ). The date of disposal of an item of 
property, plant and equipment is the date the recipient obtains control of that item in 
accordance with the requirements for determining when a performance obligation is satisfied 
in Ind AS 115 . Ind AS 17 applies to disposal by a sale and leaseback ." ; 
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( iii ) for paragraph 72 , the following paragraph shall be substituted , namely : 
6072 

The amount of consideration to be included in the gain or loss arising from the derecognition 
of an item of property , plant and equipment is determined in accordance with the requirements 
for determining the transaction price in paragraphs 47 -72 of Ind AS 115 . Subsequent changes 
to the estimated amount of the consideration included in the gain or loss shall be accounted for 

in accordance with the requirements for changes in the transaction price in Ind AS 115 ." ; 
( iv ) after paragraph 79 , the following shall be inserted , namely, 

“ Transitional Provisions 
80 * 
80A 
80B 
80C 
Effective Date 


81 


81A 
81B 
810 


81D 


81E 
81F 


816 


81H 


811 
81J As a consequence of issuance of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers, 
paragraphs68A , 69 , 72 are amended . An entity shall apply those amendments when it applies 
Ind AS 115 ." ; 


(v) in Appendix 1, after paragraph 6 , following paragraph shall be inserted , namely , 

“ 7 . Paragraphs 80 to 80C of IAS 16 which deals with the transitional provisions have not been included 

in Ind AS 16 as all transitional provisions related to Ind ASs , wherever considered appropriate 
have been included in Ind AS 101, First- time Adoption of Indian Accounting Standards. 
Paragraphs 81 to 811 related to effective date have not been included in Ind AS 16 as these are not 
relevant in Indian context. However , in order to maintain consistency with paragraph numbers of 

IAS 16 , these paragraph numbers are retained in Ind AS 16 .” ; 
(vi) in Appendix C , 

(a ) for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted , namely: 
“ 1. Appendix D , Service Concession Arrangements contained in Ind AS 115 , Revenue from 

Contracts with Customers. ; 
(b ) for paragraph 2 , the following paragraph shall be substituted , namely : 
“ 2 . Appendix E , Service Concession Arrangements : Disclosures contained in Ind AS 115 , 

Revenue from Contracts with Customers ." ; 
in “ Indian Accounting Standard (Ind AS ) 17” , 
(i) in Appendix B , in paragraph 8 , for the opening paragraph starting with ‘ The requirements in and 

ending with ‘ is inappropriate include : , the following shall be substituted , namely: 


XIV . 
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XV . 
XVI. 


The requirements in Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers, shall be applied to 
the facts and circumstances of each arrangement in determining when to recognise a fee as 
income that an Entity might receive . Factors such as whether there is continuing involvement 
in the form of significant future performance obligations necessary to earn the fee , whether 
there are retained risks, the terms of any guarantee arrangements , and the risk of repayment of 
the fee, shall be considered . Indicators that individually demonstrate that recognition of the 
entire fee as income when received , if received at the beginning of the arrangement, is 

inappropriate include:” ; 
(ii) in Appendix C , in paragraph 4 , for item (b ), the following item shall be substituted , namely : 
“ (b ) are public-to -private service concession arrangements within the scope of Appendix D of 

Ind AS 115, Service Concession Arrangements." ; 
( iii) in Appendix D , 
(a ) for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted, namely: 

“ 1. Appendix D , Service Concession Arrangements contained in Ind AS 115 , Revenue from 

Contracts with Customers. ; 
(b ) for paragraph 2 , the following paragraph shall be substituted , namely : 

“ 2 . Appendix E , Service Concession Arrangements : Disclosures contained in Ind AS 115 , 

Revenue from Contracts with Customers." ; 
Indian Accounting Standard (Ind AS ) 18 shall be omitted ; 
in “ Indian Accounting Standard (Ind AS) 21” , - 

(i) after Appendix A , the following Appendix shall be inserted , namely : 
“ Appendix B , Foreign Currency Transactions and Advance Consideration 
This appendix is an integral part of the Ind AS 
Background 

Paragraph 21 of Ind AS 21, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, requires an entity to 
record a foreign currency transaction, on initial recognition in its functional currency, by applying to 
the foreign currency amount the spot exchange rate between the functional currency and the foreign 
currency (the exchange rate) at the date of the transaction . Paragraph 22 of Ind AS 21 states that the 
date of the transaction is the date on which the transaction first qualifies for recognition in accordance 
with Ind AS Standards ( Standards). 
When an entity pays or receives consideration in advance in a foreign currency, it generally recognises 
a non -monetary asset or non -monetary liability before the recognition of the related asset, expense or 
income. The related asset, expense or income (or part of it ) is the amount recognised applying relevant 
Standards, which results in the derecognition of the non -monetary asset or non -monetary liability 
arising from the advance consideration . 
Initially , the issue was how to determine “the date of the transaction applying paragraphs 21 - 22 of Ind 
AS 21 when recognising revenue. The question specifically addressed circumstances in which an entity 
recognises a non -monetary liability arising from the receipt of advance consideration before it 
recognises the related revenue. It was noted that the receipt or payment of advance consideration in a 
foreign currency is not restricted to revenue transactions. Accordingly , this appendix clarifies the date 
of the transaction for the purpose of determining the exchange rate to use on initial recognition of the 
related asset, expense or income when an entity has received or paid advance consideration in a foreign 

currency . 
Scope 


2 


3 


4 


This Appendix applies to a foreign currency transaction ( or part of it ) when an entity recognises a non 
monetary asset or non -monetary liability arising from the payment or receipt of advance consideration 
before the entity recognises the related asset , expense or income (or part of it ). 


4 For example, paragraph 106 of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers, requires that if a customer pays consideration , 
or an entity has a right to an amount of consideration that is unconditional ( ie a receivable ), before the entity transfers a good or service 
to the customer, the entity shall present the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever 
is earlier ). 
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5 


This Appendix does not apply when an entity measures the related asset, expense or income on initial 
recognition : 
(a ) at fair value ; or 
(b ) at the fair value of the consideration paid or received at a date other than the date of initial 

recognition of the non -monetary asset or non -monetary liability arising from advance 
consideration (for example, the measurement of goodwill applying Ind AS 103, Business 
Combinations) . 


6 


An entity is not required to apply this Appendix to : 
( a ) income taxes ; or 
(b ) insurance contracts ( including reinsurance contracts ) that it issues or reinsurance contracts that it 

holds. 


Issue 


This Appendix addresses how to determine the date of the transaction for the purpose of determining 
the exchange rate to use on initial recognition of the related asset, expense or income ( or part of it ) on 
the derecognition of a non -monetary asset or non-monetary liability arising from the payment or receipt 

of advance consideration in a foreign currency. 
Accounting Principles 
8 Applying paragraphs 21 – 22 of Ind AS 21, the date of the transaction for the purpose of determining the 

exchange rate to use on initial recognition of the related asset, expense or income (or part of it) is the 
date on which an entity initially recognises the non -monetary asset or non -monetary liability arising 

from the payment or receipt of advance consideration . 
9 If there are multiple payments or receipts in advance , the entity shall determine a date of the transaction 

for each payment or receipt of advance consideration . 
Effective date and transition of Appendix B 
This is an integral part of Appendix B and has the same authority as the other parts of the Appendix B . 
Effective date 


(b ) 


A1 An entity shall apply this Appendix for annual reporting periods beginning on or after April 1, 2018 . 
A2 On initial application , an entity shall apply this Appendix either: 
(a ) retrospectively applying Ind AS 8 , Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and 

Errors ; or 
prospectively to all assets , expenses and income in the scope of the Appendix initially recognised 
on or after: 
(i) the beginning of the reporting period in which the entity first applies the Appendix; or 
(ii) the beginning of a prior reporting period presented as comparative information in the financial 

statements of the reporting period in which the entity first applies the Appendix . 
A3 An entity that applies paragraph A2(b ) shall , on initial application , apply the Appendix to assets , 

expenses and income initially recognised on or after the beginning of the reporting period in paragraph 
A2 (b ) (i) or ( ii ) for which the entity has recognised non -monetary assets or non -monetary liabilities 

arising from advance consideration before that date .” ; 
( ii )in Appendix 1, 

(a ) in the related Note , after the words Exchange Rates, and before the words issued by the words 

and IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration shall be inserted . 

(b ) in the heading , after the words Exchange Rates , ‘and IFRIC 22 shall be inserted . 
XVII. in “ Indian Accounting Standard (Ind AS) 23 ” , in Appendix A , for paragraph 2 , the following paragraph shall 

be substituted , namely : 
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Appendix D , Service Concession Arrangements contained in Ind AS 115 , Revenue from 

Contracts with Customers,makes reference to this Standard also ." ; 
XVIII. in “ Indian Accounting Standard (Ind AS) 28” , - 
(i) for paragraph 18 , the following paragraph shall be substituted , namely : 
“ 18 When an investment in an associate or a joint venture is held by , or is held indirectly through , an entity 

that is a venture capital organisation , or a mutual fund , unit trust and similar entities including 
investment- linked insurance funds, the entity may elect to measure that investment at fair value through 
profit or loss in accordance with Ind AS 109. An entity shall make this election separately for each 

associate or joint venture , at initial recognition of the associate or joint venture ." ; 
( ii ) for paragraph 36A , the following paragraph shall be substituted , namely: 
“ 364 Notwithstanding the requirement in paragraph 36 , if an entity that is not itself an investment entity has 

an interest in an associate or joint venture that is an investment entity , the entity may , when applying 
the equity method , elect to retain the fair value measurement applied by that investment entity associate 
or joint venture to the investment entity associate ’ s or joint venture s interests in subsidiaries. This 
election is made separately for each investment entity associate or joint venture , at the later of the date 
on which ( a ) the investment entity associate or joint venture is initially recognised ; (b ) the associate or 
joint venture becomes an investment entity ; and (c ) the investment entity associate or joint venture first 

becomes a parent." ; 
( iii ) after paragraph 44, following shall be inserted , namely; 

“ Effective date and transition 


45 


45A 


45B 


45C 
45D 


45E Annual Improvements to Ind AS - Amendments in Ind AS 112 and 28 , amended paragraphs 18 and 

36A . An entity shall apply those amendments retrospectively in accordance with Ind AS 8 for annual 

periods beginning on or after 14 April , 2018.” 
(iv)in Appendix 1, after paragraph 3, following paragraph shall be inserted , namely : 
“ 4 . Paragraphs 45 to 45D have not been included as these paragraphs relate to effective date and transition 

that are not relevant in Indian context. However, in order to maintain consistency with paragraph 

numbers of IAS 28 , the paragraph numbers are retained in Ind AS 28 ." ; 
in “ Indian Accounting Standard (Ind AS) 32” , 
(i) after paragraph 50 following heading and paragraphs shall be inserted , namely, 

“ Effective date and transition 


XIX . 


96 


96A 


96B 


96C 


97 


97B 


97C 
97D 


97E 
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97F 


97G 


97H 


971* 


97 ) 


97K 


97L 


97M 


97N 


970 


97P 


972 As a consequence of issuance of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers, 

paragraph AG21 is amended . An entity shall apply those amendments when it applies Ind 

AS 115 ." ; 
(ii) in Appendix A , for paragraph AG21 , the following paragraph shall be substituted , namely : 
“ AG21 Except as required by Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers, a 

contract that involves the receipt or delivery of physical assets does not give rise to a 
financial asset of one party and a financial liability of the other party unless any 
corresponding payment is deferred past the date on which the physical assets are 

transferred . Such is the case with the purchase or sale of goods on trade credit .” ; 
(iii ) in Appendix B , for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted, namely : 
“ 1 . Appendix D , Service Concession Arrangements contained in Ind AS 115 , Revenue from 

Contracts with Customers.” ; 
( iv ) in Appendix 1, paragraph 2 shall be substituted , namely, 
“ 2 . Paragraphs 96 to 97P related to Transitional Provisions and Effective date given in IAS 32 have not 

been given in Ind AS 32 , since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered 
appropriate have been included in Ind AS 101, First- time Adoption of Indian Accounting 
Standards corresponding to IFRS 1, First- time Adoption of International Financial Reporting 
Standards and paragraphs related to Effective date are not relevant in Indian context. However , in 
order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 32 , these paragraph numbers are 

retained in Ind AS 32 .” ; 
in “ Indian Accounting Standard (Ind AS) 34 ” , 
(i) in paragraph 15B , for item (b ), the following item shall be substituted , namely: 
“ (b ) recognition of a loss from the impairment of financial assets , property , plant and equipment, 

intangible assets, assets arising from contracts with customers, or other assets , and the reversal of 
such an impairment loss; ; 


XX . 


( ii ) 


( iii) 


in paragraph 16A , after item (k ), the following item shall be inserted , namely: 
" (1) the disaggregation of revenue from contracts with customers required by paragraphs 114 - 115 of Ind 

AS 115 , Revenue from Contracts with Customers.” ; 
after paragraph 45, the following shall be inserted, namely , 

“ Effective date and transition 
46 


47 
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55 As a consequence of issuance of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers, paragraph 15B and 16A are 
amended . An entity shall apply those amendments when it applies Ind AS 115 ." ; 

(iv) In Appendix 1, after paragraph 6 , following paragraph shall be inserted , namely , 
“ 7 . Paragraphs 46 -54 related to effective date have not been included in Ind AS 34 as these are not 

relevant in Indian context. However , in order to maintain consistency with paragraph numbers of 

IAS 34 , these paragraph numbers are retained in Ind AS 34 ." ; 
XXI. in “ Indian Accounting Standard ( Ind AS) 36 ” , 

(i) in paragraph 2, for item (b ), the following item shall be substituted , namely : 
“ (b ) contract assets and assets arising from costs to obtain or fulfil a contract that are 

recognised in accordance with Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers ; 
( ii ) after paragraph 137 , the following shall be inserted , namely , 

“ Transition provisions and effective date 
138 
139 
140 


140A 


140B 


140C 


140D 


140E 


140F 


140G 


140H 


1401 


140J 


140K 


140L As a consequence of issuance of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers , 

paragraph 2 is amended . An entity shall apply those amendments when it applies Ind AS 

115 ." ; 
(iii) in Appendix 1, after paragraph 7 , the following paragraph shall be inserted, namely : 
“ 8 . Paragraphs 138 to 140K related to effective date have not been included in Ind AS 36 as these are 

not relevant in Indian context. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers 

of IAS 36 , these paragraph numbers are retained in Ind AS 36 .” ; 
in “ Indian Accounting Standard (Ind AS) 37 ” : - 


XXII. 
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(i) for paragraph 5 , the following paragraph shall be substituted , namely: 

“ 5 . When another Standard deals with a specific type of provision , contingent liability or 

contingent asset, an entity applies that Standard instead of this Standard . For example , some 
types of provisions are addressed in Standards on : 
(a ) Omitted * ; 


income taxes (see Ind AS 12 , Income Taxes); 
leases (see Ind AS 17 , Leases). However , as Ind AS 17 contains no specific 
requirements to deal with operating leases that have become onerous, this Standard 
applies to such cases ; 
employee benefits (see Ind AS 19, Employee Benefits); 
insurance contracts ( see Ind AS 104 , Insurance Contracts). However, this Standard 
applies to provisions, contingent liabilities and contingent assets of an insurer, other 
than those arising from its contractual obligations and rights under insurance contracts 
within the scope of Ind AS 104; 
contingent consideration of an acquirer in a business combination (see Ind AS 103, 
Business Combinations ); and 


(f) 


( g ) revenue from contracts with customers (see Ind AS 115 , Revenue from Contracts with 

Customers). However, as Ind AS 115 contains no specific requirement to address 
contracts with customers that are , or have become, onerous , this Standard applies to 
such cases. " ; 


(ii) for paragraph 6 shall be omitted ; 
(iii ) after paragraph 92 , the following shall be inserted , namely, 

“ Transitional Provisions 


93 


Effective date 


100 As a consequence of issuance of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers, paragraph 5 

is amended and paragraph 6 is deleted . An entity shall apply those amendments when it applies Ind 

AS 115 ." ; 
(iv ) in Appendix D , for paragraph (i), the following paragraph shall be substituted , namely: 

“ (i) Appendix D , Service Concession Arrangements and Appendix E , Service Concession 

Arrangements : Disclosures, contained in Ind AS 115 , Revenue from Contracts with 

Customers." ; 
(v) in Appendix 1, for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted , namely: 

“ 3. The following paragraph numbers have been omitted in IAS 37 . In order to maintain 

consistency with paragraph numbers of IAS 37, the paragraph numbers are retained in Ind AS 
37 : 

(i) paragraph 1(b) 
( ii ) paragraph 4 
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(iii ) paragraph 5 (a ) 

(iv ) paragraph 6 .” 
(vi) in Appendix 1, after paragraph 3 , following paragraph shall be inserted , namely , 

“ 4 . Paragraphs 93 to 99 related to Transitional Provisions and Effective date given in IAS 37 have not 

been given in Ind AS 37 , since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered 
appropriate have been included in Ind AS 101, First- time Adoption of Indian Accounting 
Standards corresponding to IFRS 1 , First - time Adoption of International Financial Reporting 
Standards and paragraph related to Effective date are not relevant in Indian context. However, in 
order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 37 , these paragraph numbers are 

retained in Ind AS 37 .” ; 
XXIII. in “ Indian Accounting Standard ( Ind AS ) 38 ”, 

(i) in paragraph 3 , for item (a ), the following item shall be substituted , namely : 
“ (a ) intangible assets held by an entity for sale in the ordinary course of business (see Ind AS 2 , 

Inventories)." ; 
( ii) in paragraph 3 , after item (h ), following item shall be inserted , namely:-. 
" (i) assets arising from contracts with customers that are recognised in accordance with Ind AS 115 , 

Revenue from Contracts with Customers.” ; 
( iii ) for paragraph 114 , the following paragraph shall be substituted , namely : 
“ 114 The disposal of an intangible asset may occur in a variety of ways (eg by sale , by entering into 

a finance lease , or by donation ). The date of disposal of an intangible asset is the date that the 
recipient obtains control of that asset in accordance with the requirements for determining 
when a performance obligation is satisfied in Ind AS 115 , Revenue from Contracts with 

Customers. Ind AS 17 applies to disposal by a sale and leaseback ." ; 
(iv ) for paragraph 116 , the following shall be substituted , namely : 
“ 116 The amount of consideration to be included in the gain or loss arising from the derecognition 

of an intangible asset is determined in accordance with the requirements for determining the 
transaction price in paragraphs 47 -72 of Ind AS 115 . Subsequent changes to the estimated 
amount of the consideration included in the gain or loss shall be accounted for in accordance 

with the requirements for changes in the transaction price in Ind AS 115 ." ; 
after paragraph 128, the following shall be inserted , namely : 
“ Transitional provisions and effective date 


129 


130 


130A 


130B 


130C 


130D 


130E 
130F 
130G 


130H 


1301 


130J 
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“ 6 . 


130K As a consequence of issuance of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers , 

paragraphs 3 , 114 ,116 and in Appendix A paragraph 6 are amended . An entity shall apply those 

amendments when it applies Ind AS 115.” 
(vi) in Appendix A , for paragraph 6 , the following paragraph shall be substituted , namely: 

Ind AS 38 does not apply to intangible assets held by an entity for sale in the ordinary course 
of business ( see Ind AS 2 and Ind AS 115 ) or leases that fall within the scope of Ind AS 17 . 
Accordingly, this Appendix does not apply to expenditure on the development or operation of 
a web site (or web site software ) for sale to another entity . When a web site is leased under an 
operating lease, the lessor applies this Appendix . When a web site is leased under a finance 

lease, the lessee applies this Appendix after initial recognition of the leased asset.” ; 
(vii ) in Appendix B , - 

for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted , namely: 
“ 1 Appendix D , Service Concession Arrangements contained in Ind AS 115, Revenue from 
Contracts with Customers." ; 

for paragraph 2 , the following paragraph shall be substituted , namely : 
“ 2 Appendix E , Service Concession Arrangements: Disclosures contained in Ind AS 115 , 

Revenue from Contracts with Customers." ; 
( viii) in Appendix 1, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted , namely , 

“ 2 . Paragraphs 129 to 130J related to transitional provisions and effective date have not been included 

in Ind AS 38 as transitional provisions given in IAS 38 have not been given in Ind AS 38 , since all 
transitional provisions related to Ind ASs , wherever considered appropriate , have been included in 
Ind AS 101 , First-time Adoption of Indian Accounting Standards, corresponding to IFRS 1 , First 
time Adoption of International Financial Reporting Standards and paragraphs related to Effective 
date are not relevant in Indian context. However, in order to maintain consistency with paragraph 

numbers of IAS 38 , these paragraph numbers are retained in Ind AS 38.” ; 
XXIV . in “ Indian Accounting Standard ( Ind AS) 40” , 

in paragraph 3, for item (b ), the following item shall be substituted namely: 
“ (b ) recognition of lease income from investment property ( see also Ind AS 115 , Revenue 

from Contracts with Customers );””; 
(ii) in paragraph 9 , item (b ) shall be omitted ; 

for paragraph 57 , the following paragraph shall be substituted , namely : 
“ 57 An entity shall transfer a property to, or from , investment property when , and only when , there is a 

change in use. A change in use occurs when the property meets , or ceases to meet, the definition of 
investment property and there is evidence of the change in use. In isolation , a change in 
management s intentions for the use of a property does not provide evidence of a change in use. 
Examples of evidence of a change in use include: 
(a ) commencement of owner -occupation , or of development with a view to owner - occupation , 

for a transfer from investment property to owner - occupied property ; 
(b ) commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment 

property to inventories; 
end of owner - occupation , for a transfer from owner - occupied property to investment 
property ; and 
inception of an operating lease to another party , for a transfer from inventories to 

investment property . 
(e) Omitted * ; 
( iv ) for paragraph 58 , the following paragraph shall be substituted , namely : 
“ 58 When an entity decides to dispose of an investment property without development, it continues 

to treat the property as an investment property until it is derecognised ( eliminated from the 
balance sheet) and does not reclassify it as inventory . Similarly, if an entity begins to redevelop 
an existing investment property for continued future use as investment property , the property 


( iii ) 
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remains an investment property and is not reclassified as owner- occupied property during the 

redevelopment.””; 
(v ) for paragraph 67 , the following paragraph shall be substituted , namely : 
“ 67 The disposal of an investment property may be achieved by sale or by entering into a finance 

lease . The date of disposal for investment property is the date the recipient obtains control of the 
investment property in accordance with the requirements for determining when a performance 
obligation is satisfied in Ind AS 115 . Ind AS 17 applies to a disposal effected by entering into a 

finance lease and to a sale and leaseback .” ; 
(vi) for paragraph 70 , the following paragraph shall be substituted , namely: 

“ 70 The amount of consideration to be included in the gain or loss arising from the derecognition of 

an investment property is determined in accordance with the requirements for determining the 
transaction price in paragraphs 47- 72 of Ind AS 115 . Subsequent changes to the estimated 
amount of the consideration included in the gain or loss shall be accounted for in accordance 

with the requirements for changes in the transaction price in Ind AS 115.” ; 
( vii) after paragraph 79 , the following shall be inserted , namely , 

“ Transitional Provisions 


84B * 


Transfers of investment property 


84C Transfers of Investment Property (Amendments to Ind AS 40 ), amended paragraphs 57 – 58 . An 
entity shall apply those amendments to changes in use that occur on or after the beginning of the annual 
reporting period in which the entity first applies the amendments (the date of initial application ). At the 
date of initial application , an entity shall reassess the classification of property held at that date and , if 
applicable, reclassify property applying paragraphs 7 – 14 to reflect the conditions that exist at that date . 
84D Notwithstanding the requirements in paragraph 84C , an entity is permitted to apply the 
amendments to paragraphs 57 – 58 retrospectively in accordance with Ind AS 8 if, and only if , that is 
possible without the use of hindsight. 
84E If, in accordance with paragraph 84C , an entity reclassifies property at the date of initial application , 
the entity shall : 

(a) account for the reclassification applying the requirements in paragraph 59 . 


( ii) 


(b ) disclose the amounts reclassified to , or from , investment property in accordance with paragraph 

84C . The entity shall disclose those amounts reclassified as part of the reconciliation of the 
carrying amount of investment property at the beginning and end of the period as required by 

paragraph 79. 
Effective date 


85 
854 


* 
* 


85B 
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85C 
85D 
85E As a consequence of issuance of Ind AS 115 , Revenue from Contracts with Customers, paragraphs 
3(b ), 9, 67and 70 are amended . An entity shall apply those amendments when it applies Ind AS 115 . 
85F * 


856 Transfers of Investment Property ( Amendments to Ind AS 40 ), amended paragraphs 57 – 58 
and added paragraphs 84C -84E . An entity shall apply those amendments for annual periods beginning 

on or after 1st April , 2018.” ; 
(viii ) in Appendix 1, 

(a ) in paragraph 1 , after item (xi), the following item shall be inserted , namely: 

“ (xii) Paragraphs 84E (i) - ( ii )” . 
(b) in paragraph 7,item (i) shall be inserted , namely: 

“:(i) Paragraph 9 (b )” ; 
(c) after paragraph 7 , the following paragraphs shall be inserted , namely : 
“ 8 . Paragraphs 80 to 84A of IAS 40 which deals with the transitional provisions have not been included in Ind AS 

40 as all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind 
AS 101, First- time Adoption of Indian Accounting Standards corresponding to IFRS 1, First- time Adoption of 
International Financial Reporting Standards . Paragraphs 85 to 85D in IAS 40 have not been included in Ind 
AS 40 as these paragraphs relate to effective date which are not relevant in Indian context. However, in order 

to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 40 , the paragraph numbers are retained in Ind AS 40 . 
9 . In IAS 40 , paragraphs 84B and 85F are added consequent to the issuance of new standard on leases ( IFRS 16 , 

Leases). Ind AS corresponding to IFRS 16 is under formulation in India . Accordingly , these paragraphs will be 
finalised once Ind AS 116 is finalised .” 

[ F . No. 01/ 01 /2009-CL - V ( Part VI) ] 

K . V . R . MURTY , Jt. Secy. 
NOTE : Principal rules were published in the gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section (i) dated the 

16th February , 2015 vide G . S .R . 111 ( E ), and were subsequently amended vide notification G .S . R . 365 ( E ) dated 
the 30th March , 2016 and vide G . S .R . 258 ( E ) dated the 17th March , 2017 . 
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